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 १३६,  २२६,  २२७  २२८  और  ३२६  का  संशोधन )

 सिख  गुरुद्वारा

 परिचालित  करन  का  प्रस्ताव  e
 RE  ६-२३१२

 संसदीय  विशेषाधिकार

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  थै  २३१२

 दैनिक  संक्षेपिका  e  २३  १३-२०

 ——

 नोट
 :

 मौखिक  उत्तर  वाले  प्रश्न में  किसी  नाम  पर  अंकित  यह  +  चिह्न  इस  बात  का

 यौता  है  कि  प्रशन  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |

 पावन  घालो  लर  eh  eee
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 लोक  सभा

 ii ब्लर

 लोकसभा

 १०  १९५८

 re

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 मानव  अधिकार
 दिवस  का  दसवां  वार्षिक  अधिवेदन  811

 महोदय
 :

 माननीय  प्रधान  मंत्री  एवं  संयुक्त  राष्ट्र
 की  महासभा

 द्वारा  मानव  अधिकारों  की  सावे  भौमिक  घोषणा  की  स्वीकृति  का  राज  दसवां  विधिक  अ्रधिवेशन

 यह  सव  था  उचित  है  कि  लोक-सभा  का  सामान्य  काय  आरम्भ  करने
 के  पुर्व हम

 उस  ऐतिहासिक  घोषणा  का  स्मरण  करें  जो  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  १०  ¢e¥c

 को  सर्वसम्मति से  स्वीकार  की  गई  थी  ।

 इस  घटना  को  राज  दस  वर्ष  बीत  AH  हम  दुर्भाग्यवश  यह  कहना  पड़ता  है  कि

 fara  छे  कुछ  भागों  ने  इस  को  पूर्णरूपेण  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  शौर  कु  ऐसे

 भी  देश  हैं  जिन्होंने  में  भ्रन्तनिहित  सिद्धान्तों  की  उपेक्षा  की  है  ।

 यदि  इस  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  एवं  उसका  अनुकरण  किया  जाये  तो  संसार

 की  विपदाएं  दूर  हो  जायेंगी  |

 यह  संव  था  उचित  ate  सुसंगत  है  कि  हम
 उस  अवसर  पर  उस  महिमावान  पर

 विचार  कर  उसे  निष्ठा पृ बंक  पालन  करने  का  व्रत  धारण  करें
 ।

 प्रत्यक्ष
 महोदय  में

 ‘etter’  की  प्रस्ताव
 tae  उसके  प्रथम  दो  WAsye

 \)

 we नग  थााणाण

 पम  अंग्रेजी  में मं

 (2834)
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 PFIE  १०  RE¥c

 weal  के  मौखिक  उत्तर

 १५  करोड़  डालर  का  शम रीको ऋण

 पक  Vg.  q
 वि०  ao  शुक्ल

 Lat  पाणिग्रहण

 क्या  वित्त  मंत्री  १२  १९४५८  के  तारांकित  संख्या  १०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  लोक-सभा  के  पटल  पर  निम्न  जानकारी
 बताने  वाला  एक  विवरण रखने  की  छुपा

 करेंगे  :

 क्या  अमेरिका  के
 निर्यात-रायात

 बेंक
 द्वारा  स्वीकृत  १५  क

 पड़  डालर  ऋण  में  से

 नियत  रकम  के  बारे  में  गर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  वैयक्तिक  परियोजनागय्रों  के  लिये

 विस्तृत  ब्यौरे
 को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  इसका  नया  ब्यौरा  है  |

 way  तक  ऋण  की  कितनी  रकम  प्रयुक्त  की  गई  है
 ?

 श्र  सैनिक  व्यय  मंत्री
 बे०

 गोपाल
 :  से

 सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  ferme  ३,  झ्नुवन्ध  संख्या  ८९]

 वि०  च०
 कया  विवरण  में  उल्लिखित  छः  उद्योगों  में  से  उद्योग

 को  ऋण  निधि  आरा  fea  करने  के  लिये  कोई  प्राथमिकताएं  निर्धारित  की  गई  हैं
 ?

 बे०  गोपाल  रेड्डी  कोई  विशेष  प्राथमिकता  नहीं  है  यह  सब  पहले  से  ही  है

 शौर  समय-समय  पर  मंजूरी  दी  जा

 रती  ह

 तथा  लाइसेंस  प्रदान  किये  जा  रहे

 थी  वि  qo  शुक्ल  :  इस  निर्यात-रायात  बैंक  समझौते  के  ada  ऋण  के  लिये

 सरकार  को  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  सरकार  कब  तक  इन  श्राबेदनों  पर  विचार

 कर  रकम  प्रभावित  करने  का  faa  करेगी  ?

 डा०  हां  गोपाल  रेड्डी
 :  प्रत्येक  उद्योग से  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  तत्काल  उपलब्ध

 नहीं  किन्तु  हम  श्रद्धा  करते  हैं
 कि  अगले  १२  महीने  या  उसके  are  पास  उद्योगों  की  कौर

 से  सब  mer दे  दिये  जायेंगे

 pat  दासप्पा
 :  जिन  उद्योगों को  यह  रकम  आवंटित  करने  की  श्राद्या  है  क्या  यह

 उद्योगों से  पृथक  हैं  जो  विकास  ऋण  निधि  से  रकम  प्राप्त  करेंगी  ?

 डा०  |. ह  गोपाल  रेड्डी  :  जी  इन  उद्योगों  में  कोई  अन्तर  नहीं  एक  शर

 १५  करोड़  डालर  हैं  प्र  दूसरी  प्रो  ७. ५  करोड़  डालर  हैं  कुल  मिलाकर  यह  रकम  २२.५

 करोड़  डालर  हुई ।

 pat  दासप्पा  :.
 इस

 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इंस  निधि
 से  तक  रकम

 नहीं  ली  गई  है  क्या  कोई  ऐसा  समय  निर्धारित  है  जब  तक  हम  इस  ऋण  से  लाभ  उठा a 7
 सकते हैं  ?

 i  ee

 मूल
 a

 wt
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 डा०  | ह +
 गोपाल  रेड्डी

 :
 हम  करते  हैं  कि

 अगले  बारह  ने  में  आडर  दे  दिये

 जायेंगे  ।
 उस  बैंक  से  वितरण  के  लिये  हमने  पहले  ही  कुछ  दावे  भेज  दिये  हैं

 fat  रामी  रेड्डी  प्रत्येक  राज्य  से  प्राप्त
 आवेदन  पत्रों  की  कितनी  संख्या

 डा०  बे०  गोपाल  रेड्डी
 :

 हमारे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है
 |

 धी  तंगामणि
 :

 गत  अवसर पर  हमें  बताया
 गया  था  कि  इस  ऋण

 में  से  ५०  करोड़

 रुपये  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र के  लिये  नियत  किये  ग  हैं  पौर  २१  करोड़  रुपये

 उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  निर्धारित  हमें  बताया गया  है  कि  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये

 २५  करोड़  रुपये  निर्धारित हैं  ।.  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गेर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  आवंटन

 में  क्यों  वृद्धि  की  गई

 बे०  गोपात्करंड्डी  :  यह  मिली  जुली  रकम  नहीं  है  इसमें  समय-समय  पर  परिवहन

 होता  रहता  है  ak  हम  भ्रावंटित  राशि  पर  भी  विचार  करते  रहते  हैं  ।

 fort नागी  :
 जब  द्वितीय  पंच  वर्षों  योजना  में  औद्योगिक  उत्पादन  के  लिये

 हमने  कुछ  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिये  हैं  तो  विभिन्‍न  सरकारी  ak  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र

 में  उद्योगों को  इस  ऋग  का  वितरण  करने  के  पहचान  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जायेगा

 कि  हम  द्वितीय  योजना  के  लक्ष्यों  की  पूर्ति  कर  सकें
 ?

 १डा०  क... ब०  गोपाल  निस्संदेह  ही  इन  सब  पर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  कौर

 योजना  आयोग  लाइसेंस  जारी  करने  के  पहले  विचार  करेंगे  ।

 २५  करोड़  रुपये  की  निर्धारित  रकम  से  पृथक  क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 faite  नवीन

 विल  निगम के  अध्यक्ष  श्री  गाना ने  इस  देश  में  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  कुछ  करोड़  डालर

 पूंजी  विनियोग  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  भर  यादि  तो  यह  प्रस्तावित  रकम  कितनी

 पैदा  Fo  गोपाल  पास  इस  समय  वह  जानकारी  नहीं

 pot  तंगामणि
 :

 माननीय  मंत्री  ने  उस  प्रश्न  के  उत्तर  कि  कया  कोई  प्राथमिकता

 निर्घारित  की  गयी  नका  रात्मक  जवाब  दिया है  |  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 उपकरण  शादी  के  उद्योगों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जायेगी ?

 डा०  बे०  गोपाल  मशीन-उपकरण तो  पहले  ही  उसमें  सम्मिलित

 श्री  तंगामणि
 :

 यह  एक  शत्याव्यक उद्योग  इसलि  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  मशीनरी  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी ?

 +डा०  से
 ०

 भोपाल  रेड्डी
 :  प्राथमिकता देने  का  निर्णय  तो  योजना  aah  ate  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा किया  जाता  है  ।

 गयी  दास प्पा  क्या  यह  सच  है
 कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  हारा  चलायी

 गयी
 ऐसी  बहुत

 सी  qfeat tary  हैं  जिन्हें  इस  ऋण  के  अधीन  सहायता  की  शभ्रावश्यकता  है
 ?

 यदि  तो

 क्या
 यह

 भी  सच  है  कि  सीमेन्ट
 सरकार  ने  उनके  लिये  अभी  तक

 पनवारी  कयों  नहीं  दी
 विविध  ae

 faa
 sist  में
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 उद्योग  भी  उन  उद्योगों में  से  एक  है  जिनके  लिये  maar  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ake  वे  सरकार

 के  विचारावीन  है  ?

 डा०  ब०
 गोपाल  रेड्डी

 ara  उद्योग  उन  परियोजनाओं  में  सम्मिलित  नहीं  की  जा

 सकी  उन पर  कुड  अधिक  देर  भी  नहीं  लगी  परन्तु  मंजूरी  देने  कौर  a

 जारी  करने  में  कुल  समय  लग  जाना  स्वाभाविक  ही  क्योंकि  wafer  स्थित  सम्बन्धित

 उद्योगों  से  पहले  बातचीत  करनी  पड़ती  है
 ?

 श्री रामी  क्या  घन  वितरित  करते  समय  अल्पविकसित  राज्यों के

 किताबों  को  प्राथमिकता  दी  क्योंकि  कुछ  एक  राज्य  ऐसे हैं  जिनमें कोई  भी  उद्योग  नहीं
 चल  रहा  है  नसे

 कि  area  प्रदेश
 ?

 ब०
 गोपाल  रेड्डी  :  में  नहीं  समझता कि

 उसमें  अल  राज्यों  अथवा

 सित  राज्यों  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है

 ी
 नागी  रेड्ड

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  द्वितीय  फंच  वर्षीय  योजना  में

 कोयले  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गयी  है  कौर  सभा-पटल  पर  रखे  गये  इस  विवरण

 को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कोयले  के  लिये  wat  तक  इस  बैक  से  जरा  भी  ऋण  नहीं

 प्राप्त  किया  गया  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  gaat  करेगी  कि  कोयले  के  लिये

 सरी  घ्रातिशी घ्  सहायता  प्राप्त  हो  सके  ताकि  योजना के  सभी  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  जा  सके  ?

 वे  स्वयं ही  कोई  सहायता  नहीं  मांग  रहे  उन्होंने  कोई Fo  गोपाल  रेड्डी

 आवेदन  पत्र  नहीं  भेजा

 pat  नागी  रेड्डी  :  परन्तु  सरकारी  क्षेत्र  के  कोयले  के  लिये  तो  ऋण  मांगा  जा  सकता

 है  ।

 प्रायोगिक  सेना

 1७७७.  श्री  do  चे  क्या  प्रतिरक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  कुछ  एक  गेर-सरकारी  कम्पनियां  शौर  सरकार

 के
 स्वायत्तशासी  निकाय  अपने  कर्मचारियों  को  प्रादेशिक  सेना  के  शहरीਂ  तथा  प्रांतीय  यूनिटों

 में  बिस्मिल  होने के  लिये  निरुत्साहित  कर  रहे  ह  ;  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  सभा-सचिव  फेहीम  राव  :  शर

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  arg  है  कि  किसी  विशिष्ट  स्वायत्तशासी

 निकाय  अथवा  किसी  विशिष्ट  गर-सरकारी  कम्पनी  ने  अपने  कर्मचारियों  को  प्रादेशिक  सेना  में

 -  मिल

 होते
 से

 Tecate -y Tr ~  किया
 है  se ae  हां  सामान्य  रूप  से  एक  या

 दो  शिकायतें
 प्राप्त

 मूल  ७ ग्र्प्रः  ft  में में
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 हुई  हैं  कि
 गेर-सरकारी  कम्पनियों

 '
 कर्मचारियों  को  प्रादेशिक  सेना  में  ती  कराने  की

 दिशा

 में  कोई  विशेष  रुचि  नहों  ली  जब  कि  दूसरी  शर  कुड  एक  संगठित  औद्योगिक  तथा

 वाणिज्यिक  सायों  ने  विशेष  रूप  से  a  दिशा  में  aaa  करें  वासियों  को  प्रोत्साहित  किया

 ait  उन  कर्मचारियों  को  कुछ  रियायतें  भी  दी  हैं  जो  कि  प्रादेशिक  सेवा  में  भर्ती  हो  चुके

 हैं  ।

 श्री  दी०  चं०  विवरण में  यह  बताया  गया  है  कि  कुड  एक  संगठित  ग्रौयोगिक

 तथा  वाणिज्यिक  सायों  नें  झपने  कम  वासियों  को  प्रोत्साहन  दिया  है  are  g  करें  वासियों  को  विशेष

 रियायतें  भी  दी  हैं  जो  कि  प्रादेशिक  सेना  में  भर्ती  हो  चुके  मं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  उ  re
 oF

 किस-किस  प्रकार  की  रियायतें  दी  गयी  दै  ?

 श्री  फूस ag  राव  गायकवाड़  :  निम्नलिखित  रियायतें  दी  गयी  हैं  :--

 बम्बई  मिल  मालिक  संख्या  के  अतिरिकत  wer  कम्पनियां  अपने  कर्म  चारियों

 जिन  दिनों  वे  विधिक  कैम्प  में  जाते  ~ TiTH  वेतन  के  अतिरिकत  उनके  वेतन

 भर  भतों  सहित  १४  दिन  तक  को  विशेष  छटने  दी  जाती

 प्रादेशिक  सेवा  में  भर्ती  मंच  रियों  को  प्रशिक्षण  की  अ्रवधि  के  लिये  सैनिक

 श्र  प्रेमिका  तनों  का  अन्तर  wat  किया  जाता  है  ;

 उनके  अतिरिक्त  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  लिमिटेड  द्वारा  दिये  जाने  वाले

 तम  २४०  घंटों  का  प्राशज्ञ ग  पुरा  करने  पर  प्रति  कं में वारी  को  Yo  रुपये

 तक  का  अनुपकार  दिया  जाता  है  ।  बाटा  शू  कीमतों  लिमिटेड  ने  अपने

 प्रत्येक  करें  वारी  जो  प्रादेशिक  सेना  में  तौ  पुरा  कर  लेने  पर

 बोतल  के  रूप  में  १००  प  प्रात  वर्ष  पर्दा  करने  का  प्रत्ताव  किया  है  ।

 तै०  ध: ह *
 दिये  जाते  वाले  इन  प्रोत्साहनों  को

 ध्यान  में
 रखते

 हुए  में  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  तक  प्रादेशिक  सेना  में  कुल  कितनी  भर्ती  हो  चुकी

 फसीह  राव
 गायकवाड़  :.

 यह  बताना  लोकहित  में  नहीं  है
 ।

 थ्री  भवत  ददन  झप  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  बहुत  at  प्राइवेट  कम्पनियाँ

 इस  सम्बन्ध  में  पूरी  दिलचस्पी  नहीं  ले  रह  म  जानना  चाहता VQ  कि  इस  सम्बन्ध  में

 क्या  कार्यवाही  को  जा  रद्दी  है  कि  वे  पूरा  दिलचस्पी  लें
 ?

 श्री  फसीह राव  गायकवाड़  :  हम  तो  उनसे  केवल  a  प्रार्थना  कर  सकते हैं
 कि

 वे  wd  कम  बारियों  को  प्रोत्साहन  दें  ।

 क्रि  झा सर  :
 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  नगर  are  बम्बई  राज्य  में  प्रादेशिक  सेना  को

 भ्रोर कोई ध्यान कोई  ध्यान  नहों  दिया  क्योंकि  कुछ्  एक  व्यक्तियों  को  हलो  चलाने  के  लिप-आदेश

 दिया  गया

 हम  तो  मूत  प्रश्त  से  दूर  जा  रहे
 aeTeT  महोदय

 :

 मूल  म्रंप्रेजा  में
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 परीक्षा  प्रणाली

 (aft  सुबोध  हंसवा
 1*७७८-

 थी  स०  Wo  सामन्त :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  विज्ञान  तथा  सांस्कृति  संघ  की  दक्षिण

 तथा  दक्षिण-पूर्वी  एशिया  की  शिक्षा  सुधार  सम्बन्धी  प्रादेशिक  गोष्ठी  जिसकी  दिल्‍ली  में

 हुई  यह  सिफारिश  की  थी  कि  भारत  तथा  इस  प्रदेश  के  अन्य  देशों  में  परीक्षा

 प्रणाली  में  परिवहन  किया  ५७ जाय  ऑर

 तो  इस  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया यदि  हां

 है
 ः

 fait  मंत्री  का०  ला०  :  जी

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 गोष्ठी  ने  तो  सामान्य  रूप  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  परीक्षा  प्रणाली  को  ऐसा

 रूप  दिया  जाये  जिससे वह  विद्याथियों  की  केवल  मात्र  दिक्षा  सम्बन्धी  परीक्षा  तक  ही  सीमित

 न  रह  अ्रपितु  उससे  विद्यार्थी  के  वास्तविक  शिक्षात्मक  विकास  at  उन्नति  की  परीक्षा

 की  जा  सके  गोष्ठी  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रिपोर्ट  यूनेस्को  के  सचिवालय  द्वारा  तैयार  की

 जा  रही  ौर  तयार  हो  जाने पर  उसकी  प्रतियां  सभी  सदस्य  देशों  को  भेज  दी  जायेंगी  ।

 भारत  सरकार
 को

 पहले  से  ही  भारत
 की

 परीक्षा  प्रणाली में  सुधार  करने
 के

 oe  के  पक्ष

 q  हैं  और  इस  समय  उस  seq  पर  अखिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद  तथा

 विद्यालय  अ्रनुदान  आयोग  विचार  कर  रहा

 fat  सुबोध  हू सदा  क्या  यह  सच  है  कि  अमेरिका  को  परीक्षा  प्रणाली  का  अध्ययन

 करने  के  लिये  यहां  से  शिक्षा  शास्त्रियों  का  एक  दल  वहां  भेजा  गया  यदि  तो

 क्या  उस  दल  ने  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  दल  ने  अपना  काम  भी  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 pat  क्या  यह  सच  है  कि  परीक्षा  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  प्रदान

 पर  परामर्श  देने  के  लिये  चार  अमेरिकन  विशेषज्ञों  को  आमन्त्रित  किया  गया  था  ?

 डा०  का
 ०

 ला०  शिमाली  मुझे उन  चार  विशेषज्ञों  के  सम्बन्ध  में  जान  नहीं  है  ।

 पर  at  एक  विशेषज्ञ  तो  कराया  था  ।

 fat  स०  चे  सामन्त
 ~

 क्या  भारत  के  किसी  भी  स्कूल  में  परीक्षा प्रणाली  में  सुधार

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किया  गया है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  ग्रलीगढ़  fasafaarra  इस  प्रकार  के  कुछ  प्रयोग  कर

 रहा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 थी  हेम  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि
 यूनेस्को  गोष्ठी

 की
 रिपोर्ट  तयार  की

 जा  रही  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  बताया  गया  है  कि  विश्वविद्यालय  wart

 sar  श्र  शेरगिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद्‌  परीक्षा  प्रणाली  के  सुधार  के  प्रश्न

 पर  विचार  कर  रही  म  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 और  परिषद्‌  गोष्ठी  की  सिफारिशों  श्षे्रलग  रह  कर  अपनी  कौर  से  कार्य  करेंगी  या  कि  गोष्ठी

 की  सिफारिशों  के  प्रकाश  में  श  करेंगी ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  गोष्ठी  की  सिफारिशों  से  पहले  से  ही  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  और  अखिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद  गोष्ठी  इस  सम्बन्ध  में  प्लग

 रूप  से  विचार  कर  रही  वास्तव  में  हमारे  अनुदान  माध्यमिक  दिक्षा  परिषद्‌

 are  mea  ग्रा योग  परीक्षा  प्रणाली  में  सुधार  करने  के  लिये  पहले  ही  सिफारिशें  दे  चुके

 शी  तंगामणि  :
 कया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  तथा  अखिल  भारतीय  माध्यमिक

 शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  में  से  किसी  सिफारिश  को  भारत  के  किसी

 विद्यालय या  स्कूल  ने  स्वीकार  भी  किया  है
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :.  कई  विश्वविद्यालयो ंने  इस  दिशा  में  सुधार  करना  प्रारम्भ

 कर  दिया है  ।
 वक्त

 पहले  भी  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  सभा  को  सूचित

 किया  था  ait  उन
 उन

 विश्वविद्यालयों  के  नाम  भी  बताये  थे  जहां  इस  प्रकार  का  सुधार

 किया जा  रहा  परन्तु  वह  जानकारी  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 Patt  जग विदश  अवस्थी  :  क्या  मंत्री  जी  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  उस  सेमिनार  की

 रिपोर्ट
 म

 भारतीय  परीक्षा  पद्धति  के  किस  प्रकार  के  दोषों  को  बताया  गया

 flo  का०  ला०  श्रीमाली  यूनेस्को  की  उस  गोष्ठी  ने  किसी  भी  देश  की  परीक्षा

 प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  कुछ  भी  नहीं  बताया  उसने  तो  परीक्षा  प्रणाली के

 सम्बन्ध  में  सामान्य  रूप  से  प्रकाश  डाला  है  ।

 at  ब्रज राज  हिन्दी में  बोलिए  ।

 at  नाथ  पाई
 :

 हिन्दी  में  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करें  ।

 ail  जगदीश  अवस्थी  :
 में  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा कि  वह  कृप्या  हिन्दी  में  उत्तर

 देने  का  कष्ट  करें  |

 डा०  क्या  ला०  मं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  यह  जो  सेमिनार
 . . . . . . . . .

 श्री  सेमिनार को  महफिल  कहते  हैं  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  गोष्ठी  ।

 डा०  ब्ताठ७  ला०  घी माली  है  «०.  ०»  यह  जो गोष्ठी  उस  का  खास  मकसद  यह  था

 कि  साउथ  ईस्ट  इशियन  मुल्कों  की  शिक्षा  पद्धति  के  बारे  में  विचार  करें  और  उस  ने  किसी

 भी  देश  की  शिक्षा-पद्धति के  बारे  मे  विशेष  रूप  से  विचार  नहीं  किया  कौर  ध्यान  नहीं  दिया ।

 उस  गोष्ठी  ने  भारतीय  शिक्षा-पद्धति  पर  कोई  खास
 त  रह

 से  विचार  नहीं
 किया  । a

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 श्िध्यक्ष  महोदय  :.  प्रश्न  संख्या  we  |

 fr  asa नी  नच ह गोनी हेम
 बर्मा

 :  मेरा  निवेदन  है  संख्या  ८०७  को  भी  साथ  ही  ले

 जाये  क्योंकि  दोनों  के  विषय  एक  समान

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उसे  भी  ले  लिया  जाये  ।

 पंचम  श्रन्तंविदवविद्यालय  युवक  समारोह

 +

 संगण्णा  :

 |  ait  ato  चं०  शर्मा

 थी  सुधार

 श्री  रघनाथ fag

 श्री  सम्पत  द

 1७७९.  श्री  अंसार  हरवानी  :

 थ्रो  मधुसुदन  राव

 |
 श्री  पाणिगय्रही

 |
 att  वाजपेयी

 |  sit
 ao  ल०  पाटिल

 |
 प्रो

 हेम  went

 | sit  हू  क०  गोपालन

 क्या  दिक्षा  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया

 गया हो

 नई  दिल्‍ली  में  हुए  पंचम  अन्तविष्वविद्यालय  युवक  समारोह पर  सरकार  द्वारा

 कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गयी
 थी  ;

 कम्प  में  पौष्टिक  भोजन  के  संभरण  तथा  वहां  की  स्वच्छता  के  सम्बन्ध  में  कया

 क्या  सावधानी  की  कायंवाहियां  की  गयीं  थीं  ;

 उस  समारोह  में  किन  किन  विश्वविद्यालयों  ने  भाग  नहीं  लिया  था  ate  उसके

 क्या  कारण  थे  ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  समारोह  को  देखने  के  लिये  सामान्य  जनता को  केवल

 आखिरी  दिन  टिकट  जारी  किये  गये  थे  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 २३  लाख  रुपये  मंजूर  किये

 गये

 परन्तु  wit  तक  हिसाब  तैयार  नहीं  हुआ  है
 |

 शौर
 सभा-पटल पर  दो  विवरण

 रखे  जाते  हैं  ।  परि क्लिष्ट

 झनेबन्घ च्  संख्या  Fo]

 हां  ।

 मूल  art  में
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 धन्तविदवधिद्यालय  युवक  समारोह

 थ्री  हेम  बख्शा
 :

 1८०७.  श्री  ही०  ना०  मकर्जों चके
 :

 Lat  go  मधुसुदन राव  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बतातें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रभी  तक  प्रायोजित  किये  ग्रन्तविदवविद्यालय
 युवक

 समारोहों  का  कोई  मूल्यांकन

 किया  गया  है  ;

 क्या  उनसे  कोई  निष्कर्ष  निकला  है

 क्या  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  समारोह  विभिन्न  विश्वविद्यालय  में  प्रायोजित करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  ब्योरे  क्या  दुर

 गंशिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :

 किया  गया  परन्तु  मंत्रालय  को  इस  बात  का  संतोष  है  कि  युवक  समारोहों  से  पर्याप्त

 लाभ  हो  रहा  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 ate
 इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  आप  हैं  कि
 स्थान  को  हर  साल  बदल

 दिया  उन  पर  शीघ्र  ही  विचार
 किया

 श्री  संगण्णा  क्या  उन  समारोहों  के  लिये  कोई  नियम  ate  विनियम  बनाये  गये

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  उनकी  एक  प्रति  संभा-पटल  पर  जायेगी

 पडा०  का०  ला०  जी  att  वैसा कर  दिया  जायेंगी

 पृश्नी  इस  युवक  समारोहों
 पर  लगाये  उन  आरोपों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  वे  के  ew

 श्रिया  महोदय  :.
 माननीय  सदस्य  को  सीधे  ही  अपना

 प्रदान  पूछता  चाहिय े।  रमे

 प्रश्नकाल  में  इस  प्रकार  की  भ्रम्युक्‍्तियां  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता

 एपी  at  वादविवाद के  समय  तो  कही जा  सकती  परन्तु  प्रत  काल  में  नहीं  ।  प्रदान

 सीधा  होना  चाहिये  ।

 fat हेम
 qe  :  म  यह  पूछता  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 युवक  समारोह  पर  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  oe  ०  के  ee

 format  महोदय  :  में  इस  प्रकार  की  श्रम्युक्तियों  की  झ्र तुम ति  नहीं  दे  सकता
 ।

 ऐसा  प्रत  होता  है
 कि

 उनके  पास  प्रदान  पूछते  को  कोई  सीधा  wet  है  ही  नहीं
 ।  श्री

 वासुदेवन  नायर
 |

 वासुदेवन  नायर  :  क्या  विभिन्न  राज्यों  से  विद्यार्थियों  के  दलों  का  चुनाव  करने

 के  सम्बन्ध
 में  कोई  निश्चित  नियम a

 मूल  wait  में
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 डा०  का०  ला०  मनत  एक  पूर्ववर्ती  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  बताया  है  कि

 इस
 सम्बन्ध  में  निश्चित  नियम  सभा-पटल  पर  रख  दूंगा ।

 pat  हेम
 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  युवक  समारोह  के  सम्बन्ध  में  यह

 था
 आलोचना

 की  जा  रही  है  कि  कुछ  एक  संगीतों  का  प्रस्तुत  करने  का  ढंग  बड़ा  ही  खराब

 विद्यार्थियों का०  ला०  श्रीमाली  :  यह  सच  नहीं है  ।  यह  ग्रा रोप  सच  नहीं  है  ।

 के  कार्य  क्रमों  का  परीक्षा  करने  के  लिये  हमने  बड़े  प्रसिद्ध  कलाकारों  को  नियत  किया  था  श्र

 उन्होंने  उनके  कार्य कमों  की  बड़ी  satan  की  है  ।

 थी  go  मधुसुदन राव  :  चार  बार  यूथ  फेस्टिवल  इधर  उत्तर  भारत  में  हो  चुका हं
 ।  इसको

 अगर  दक्षिण में  जाएं  तो  इससे  वहां  के  लोगों  को  पार्टिसिपेट  करने  में  सुविधा  क्या  इस

 पर  विचार  किया  गया  है  या  वहां  मनाने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  मेंने  इस  बार  यह  निश्चय  किया  है  कि  are  भारतवर्ष के  दूसरे  प्रान्तों

 में  यूथ  फेस्टिवल  हो  सक  तो  मुझे  बड़ी  खुशी  होगी  are  इसका  प्रयत्न  किया  जाएगा  |

 श्री  go  मधुसुदन राव  :
 दक्षिण  भारत

 में  उस्मानिया  यूनिवर्सिटी  इतनी  बड़ी  यूनिवर्सिटी है  कि

 वहां  पर  यूथ  फेस्टिवल  मनाने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  हो  सकती  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  were  ऐसी  किसी

 जगह  को  ढूंढ  कर  यूथ  फेस्टिवल  मनाया  गया  तो  दक्षिण  वालों  के  लिए  बड़ा  मफ़ीद  होगा  |

 का०  ला०  श्रीमाली
 :

 यदि  दक्षिण  में  इसको  मनाया  जा  सके  तो  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी
 |

 फी  तिरुमालराव  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  विश्वविद्यालय  saat  झ्रायोग  के  चेयरमेन  द्वारा

 कही  गई  इस  बात  की  किया  गया  हे  कि  हमारे  देश  के  नवयुवक  उन  खेल  तमाशों  की

 अधिक  प्रवृत्त  हो  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  उनके  भ्रध्ययन  पर  बुरा  पड़  रहा

 ५४  ALN
 पड़ा०  का०  ला  श्रीमाली  :  समाचार  पत्रों  में  मेंने  भी  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  देखी हे  ।  परन्तु

 में  नहीं  समझता  कि  उन्होंने  इस  युवक  समारोह  की  झोर  इशारा  करते  हुए  यह  बात  कहीं  क्योंकि  वे

 स्वयं  समारोह  में  कराये  थे  श्र  उन्होंने  इस  प्रकार  के  समारोह  की  सराहना  की  थी  |

 श्री  ware  हर वानी
 :

 क्या  भोजन  की  जिसके  परिणामस्वरूप  कुछ  एक  विद्याथियों

 को  बीमार होना  किसी  ठे  केदार  द्वारा  की  गयी  थी  स्वयं  मंत्रालय  द्वारा  की  गयी  थी  ?

 काठ  Ato  श्रीमाली  :  मैंने  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  है  जिसमें  भोजन

 व्यवस्था  सम्बन्धी  किये  गये  कार्यों  के  सभी  ब्यौरे  दिये  गये  हैं  ।  मेडिकल  आफिसर  ने  सभी  aaa  का

 ध्यानपूर्वक  परीक्षण  किया  था
 ।

 उस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  शिकायत  नहीं  पायी  है  ।

 श्री  खाडिलकर
 :

 क्योंकि  यह  कार्यक्रम  प्रतिवर्ष  होता  इसलिये  इस  बात  का  भय  है  कि  विद्यार्थी

 कहीं  अपने  वास्तविक  अ्रध्ययन  में  पिछड़  न  क्योंकि  विद्यार्थी  श्रागामी  वर्ष  के  समारोह के  लिये

 में  कोई  बाघा
 न

 पड़े
 ?

 et  a  एएए  ि

 मल  wit  में
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 का०  लाठ  श्रीमाली  :  में  यह  कभी  सहन  नहीं  कर  सकता  कि  विद्यार्थियों की  पढ़ाई  में  कोई

 बाघा  पड़े  ।
 परन्तु  सामान्य  रूप  से  यह  अनुभव  किया  जाता  है

 कि
 यदि  विद्याथियों  को

 aa
 में  मिलने

 का  श्र  कुछ  दिन  सहयोग  से  जीवन  व्यतीत  करने  का  भ्र वसर  मिले  तो  उससे  उनमें  राष्ट्रीयता
 की

 भावना  उत्पन्न  होती  है  ।  दौर  यह  वास्तव  में  बड़ा  भारी  लाभ  |

 श्री  सम्पत  :  कुछ  एक  विश्वविद्यालयों ने  यह  अभ्यावेदन  किया  है  कि  यह  समारोह
 के

 अतिरिक्त  भ्रमण  स्थानों  पर  भी  ग्रायोजित  किया  इसके  प्रति  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया
 a

 ह
 ?

 काम  ला०  श्रीमाली  :  मेंने  इस  प्रश्न  का  पहले
 भी  उत्तर  दे  दिया  इस  सम्बन्ध

 में  कई

 जाये  हे  और  यदि  वैसा  कर  दिया  जाये  तो  मुझे  बड़ी  खुशी  होगी
 ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 कया  यह  सच  नहीं  हे  कि  इस  युवक  समारोह  पर  लगाये  गयें

 तर  इस  समा  रोह  में  भाग  लेने  वाले  हमारे  युवकों  के  चरित्र  के  सम्बन्ध  में  हूं
 ?

 क्या  सरकार उन

 का  खण्डन  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ?

 काठ  ला०  सोमाली  :  मुझे  उन  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञान  नहीं  ह  परन्तु  सरकार

 उनका  खण्डन  नहीं  करना  चाहती  क्योंकि  हमें  उनके  बारे  में  ज्ञान  ही  नहीं  हैं  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  में  माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  प्राकारों  की  उस  आलोचना  की

 आकर्षित  करना  चाहता  हुं  जिसमें  कहा  गया  था  कि  इस  यूथ  फेस्टिवल  के  लिए  जो  टिकटें  बेची  गई  थीं

 उनका  ठीक  तरह  से  विक्रय  नहीं  किया  गया  था  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  चरागे  के  लिए  इसका  ध्यान

 रखा  जाएगा
 ?

 डा०  का
 ०

 ला
 ०

 श्रीमाली  :  जी  इसका  बराबर  ध्यान  रखा  जाता  हें  प्रौढ़  ग्रा इन् दा  भी  ध्यान

 रखा  जाएगा  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  इस  फेस्टिवल  के  खिलाफ  जो

 भी  एप्लीकेशंस  लगाये  गये  हैं  वे  ज्यादातर  हिन्दुस्तान  की  एक  खास  राजनीतिक  पार्टी  के  द्वारा  लगाये  गये

 क्या  यह  बात  ठीक  है
 ?

 ये  एप्लीकेशंस  कम्युनिस्ट  पार्टी  की  तरफ  से  लगाये  गये  हैं
 ।

 डा०  का
 ०  नला  श्रीमाली

 :
 यही  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  फ़ेस्टिवल  को  किसी

 टिकल  पार्टी  से  सम्बन्धित
 न

 किया  जाए
 ।

 यह  यूनिवर्सिटी  के  लड़कों  का  फैस्टिवल  होता  इनको

 यूनिवर्सिटी  भजती  हूं  ौर  इससे  किसी  राजनीतिक  दल  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं
 ।

 at  रघुनाथ  एलिंगेशॉंस  जो  लगायें  गये
 वें  कम्युनिस्ट  पार्टी  की  तरफ  से  ज्यादातर

 लगाये  गये  क्या  यह  ठीक  है  ?

 श्री  do  सं०  शर्मा  :
 पांच  विश्वविद्यालयों  ने  उसमें  भाग  नहीं  लिया  था  ।  उनके  भाग  न  लेनें  के

 क्या  कारण  एक  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  तो  मुझे  ज्ञान  परन्तु  शोष  चार  प्रथा  में

 विश्वभारती  कौर  वेंकटेश्वर  विश्वविद्यालयों  के  कारणों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  ज्ञान  नहीं

 है
 ।

 क्या  आगामी  वर्ष  तक  वे  कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी  जिनके  कारण  वे  विश्वविद्यालय  समारोह  में

 शामिल नहीं  हो  सके  ?

 डा०  काम  ला०  श्रीमाली
 :

 इस  सम्बन्ध  में  ध्यान  रखा  जायेंगी
 |

 परन्तु  हर  वर्ष  एक  या  दो  fare

 विद्यालय  रह  ही  जाते  हैं

 ।
 a  बनना  ER

 मूल  wast  में
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 गम  नाम  शिकायतें

 1७८०.  थी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  ag  बताने  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  तमंचा  रियों  के  विरुद्ध  गुम  नाम  तंथा  गलत  नामों  से  आने  वाली

 शिकायतों के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  का  अपना  रुख  बदल  दिया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  हिदायतें  दी  गयी  हैँ
 ?

 गह-काय  मंत्री  गो०  अज०
 :  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतें  गृह-कार्य  मंत्रालय  के

 लय  ज्ञापन  संख्या  ४०/४/  ५१-३९  एस्टैब्लिशमेंट दिनांक  १२  जलाई  में  निहित  हैं  जिसकी  एक  प्रति

 सभा-पटल पर  रखी  जाती  ह
 |  परिशिष्ट  ३,  श्रतुबन्ध  संख्या  १]  जसा  कि  उसमे  बताया  गया

 केवल  उसी  अवस्था  में  कार्यवाही  की  जाती  हे  जब  ऐसा  विश्वास  हो  जाये  कि  उन  शिकायतों  में  को  ई

 सार हू  |

 1  ी  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  ह  कि  इस  प्रकार  के  गुमनाम  तथा  गलत  नामों  से  खाने  वाल

 पत्रों
 की

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  बहुत  सी  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करनी  प्रारम्भ  कर  दी

 गयी ह  ?

 पंडित  गो०
 ब०  पन्त

 :
 सकता  विभाग

 ने
 भी

 इस  प्रकार
 की  शिकायतों

 की  जांच  करनी  प्रारम्भ  कर  दी  ह  ।  परन्तु  यह  जांच  केवल  उन्हीं  मामलों  में  जाती  हूं  जिनमें कि

 शिकायतों  में  ऐसे  तथ्य  व  ates  fea  हों  जिनसे  यह  आभास  मिलता  हो  कि  यह  जानकारी

 विश्वास करने  योग्य  हूं  |

 pat  हरिचन्द  साथर  :  गलत  नामों  से  भराने  वाली  कितनी  शिकायतों  के  बारे  में  इस  ay

 प्रारम्भ
 की

 गयी  न-अ  उनमें  से  कितनी  शिकायत  की  जांच  का  परिणाम  सफल  सिद्ध

 पंडित  गोद  पन्त  :  में  इतनी  ब्यौरेवार  जानकारी  नहीं  दे  सकता  |  परन्तु  विजी  लेंस  डायरेक्ट

 रेट  ते  १९५७  की  रिपोर्ट  में  इस  प्रकार  की  पर्याप्त  जानकारी  दी  है  ।

 श्री  रामनाथन  जब  किसी  भी  सरकारी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कोई  गुमनाम  या

 ग़लत  नाम  शिकायत  जाती  तो  सबसे  पहले  क्या  कार्यवाही  की  जाती  है
 ?

 पंडित  गो०  ब०  यदि  शिकायत  में  कोई  व्यौरा  नहीं  दिया  होता  पती  उसे

 उपेक्षित  कर  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  यदि  उसमें  कोई  सार  भूत  बात  बतायी  गयी  हो  तो  उस  पर

 कार्यवाही  प्रारम्भ  की  जाती हे  ।

 श्री  दर्शन :  श्रीमान्‌  प्रभी  बतलाया गया  कि  गुमनाम  शिकायती  पत्रों  पर  कार्यवाही  तब

 होती  है  जब  उनकी  शिकायतें  प्रसाद  fra  नेचर  की  तो  में  सब्सर्टन्दियल  नेचर  की  परिभाषा

 जानना  चाहता  हूं
 ?

 पंडित  wo  ब०  मने  सब्सटन्दि  पल  नेचर  तो  नहीं  कहा  ।  मैंने  तो  यह  कहा  कि  जब

 उनमें  कोई  खुलासा  या  तफसील  एसी  हो  जिससे  कि  बात  शायद  सट्टी  हो  सकती  तब  उन  पर

 किया  जाता  है  ।
 क

 मल  म्रंप्र जो  में



 १०  १९  Yc  मौखिक  उत्तर  १  wy

 fait  तंगामणि
 :

 किसी  भी  गुमनाम  शिकायत  पर  कार्यवाही  raze  में  जारी  किये  गये  किसी

 निदेश पर  आघारित  है  ।  क्या  सरकार  अरब  ऐसे  निदेश  जारी  करने  के  oer  पर  विचार  करेगी  कि  इन

 गुमनाम  शिकायतों  पर  सामान्यतया  कोई  भी  कार्यवाही  न  की  जाये
 ?

 पंडित  गो०  ब०
 पन्त

 :
 वे

 निदेश  PER
 में  नहीं  अपितु  १६५१

 में
 जारी

 गये
 थे

 ate

 उस  के  उपरान्त  की  स्थिति  मैने  पहले  ही  बता  दी  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसा  संगठन  स्थापित  करने  का  विचार  किया  है

 जिसको  इस  प्रकार  की  सभी  शिकायतें  भेजी  जा  सकें  उन  शिकायतों  को  गुमनाम  रखा  जाये
 ?

 पंडित  गो  ०ब०  पत्त  :  हां  ।  इस  काम  के  लिये  सतकंता  विभाग  डिवीजन  )  तथा

 विशेष पुलिस  प्रतिष्ठान  पुलिस  एस्टैब्लिशमेंट  )  ह  ।
 यदि  लोग  कोई  शिकायत  भेजेंगे  तो  हम

 उन  शिकायतों को  पूर्णरूपेण  गुप्त  रखेंगे
 ।

 fat  त्यामी  :  क्या  इस  बात  की  भी  कोशिश  की  जाती  ह  कि  सम्मानित  पदाधिकारियों के

 खिलाफ  अपमानोस्पद  आरोप  लगाने  वाली  शिकायतों  के  भेजने  वालों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की

 ७  ?

 पंडित  tito  ब०  पन्त  :  सदा  नहीं  |

 इस्पात का  उत्पादन

 ७८...
 वि

 थी  बहादुर  सिह
 :

 कया  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह॒  बताने  की

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  तरन्त  तक  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  देश  में

 इस्पात  का  कुल  लगभग  कितना  उत्पादन  हो  कौर

 इस  ग्रन्थि में  देश  कितने  इस्पात  का  निर्यात  कर  सकेगा
 ?

 खान  भ्र ौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :

 माननीय  सदस्य  उत्पादन  की  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  पूछ  रहे  हैं  ।  उसका  उत्पादन  सरकारी  क्षेत्र  में

 २२  लाख  टन  प्रतिबंध  गेर-सरकारी क्षेत्र  में  २३  लाख  टन  प्रतिवर्ष होगा  ।  फिर  भी  वास्तविक

 उत्पादन  में  कुछ  भ्रन्तर  पड़  सकता  है  ।

 (@)  aren  है
 कि

 सम्पूर्ण  इस्पात  के  उत्पादन  को  इस  देश  में  इस्तेमाल  किया  जा  सकेगा  ।

 परन्तु  हो  सकता  है  कि  उसकी  कुछ  एक  किस्में  फालतू  भी  बच  जायें  ।  इसलिये इस  समय  यह  बताना

 कठिन  है  कि  हम  कितने  इस्पात  का  निर्यात  कर  सकेंगे
 ।

 श्री  जयपाल  सिंह  :
 क्या  यह  सच  है  कि  थोड़ी  सी  वृद्धि  से  ही  रूरकेला  कारखाने  की  उत्पादन

 क्षमता  में  मिलाई  दुर्गापुर  कारखानों  से  कहीं  अधिक  वृद्धि  की  जा  सकती

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 यह  बात  ठीक  है
 ।  उत्पादन

 क्षमता  बढ़ाकर  १६  लाख  टन  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  मुरारका  द्वितीय  योजना  के  तरन्त  तक  सरकारी  क्षेत्र  में  वास्तव  में  कुल  कितना

 उत्पादन  होने  का  शभ्रनमान है  ?

 स्वर्ण
 सिंह  श्रमी  से

 उसका
 ग्रनुमान

 लगाना
 सहज

 नहीं
 है

 । नए  a  ce

 मिल  मं प्रे जी  मे



 PENS  मौ  tam  ष्ज्प्त  १०  ae oy

 tet  रामेश्वर  टाटिया  :
 वार्षिक  उत्पादन  पंचवर्षीय  योजना  में  निश्चित  किये  लक्ष्य

 के  बराबर  होगा  या  उससे  कम  होगा  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :

 हमें  ara  तो  यही  है  |

 बासप्पा
 :

 कया  भद्रवती  श्रायरन  एण्ड  स्टील  वस  में  लोहे  कौर  इस्पात
 उत्पादन

 बढ़ाने  का  कुछ  प्रयास  किया  जाता  है  यदि  तो  कितना ?

 स्वर्ण  सिह
 :

 जी  उनका  लक्ष्य  तो  यह  है  कि  उत्पादन  १  लाख  टन  कर  लिया

 जब
 कि  योजना-श्रद्धा के  आरम्भ  में  वह  प्रतिवर्ष  ३०,०००  टन  का  उत्पादन  कर  रहे  थे

 |

 श्री  खाडिलकर
 :

 कया  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील
 कम्पनी  के

 चेयरमेन  श्री  बीरेन  मुकर्जी  के  इस  वक्तव्य  की  sire  आकृष्ट  हुआ  है  कि  इन  सब  कारखानों  के  फलस्वरूप

 इस  देश  में  लोहे  कौर  इस्पात  की  बहुतायत  हो  जाने  की  संभावना  है  इनके  निर्यात  के  लिये  बाजार

 नहीं  मिलेगा
 ।

 tara cay  सिंह  में  न  यह  खबर  पढ़ी  थी  ।

 श्री  जयपाल fag  :  क्या  यह  सच  है  कि  रूरकेला  में  तो  अधिकतम मोटाई  श्र  लम्बाई

 वाली  इस्पात  की  प्लेटें  बनाना  संभव  है  लेकिन  अन्य  दोनों  कारखानों  में  यह  संभव  नहीं  कौर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 स्वरण  सिह  :  अन्य  दोनों  कारखाने  चपटी  चीजें  बनाने  के  लिये  नहीं  हैं  जब  कि

 रूरकेला  कारखाना  प्राथमिक  रूप  से  चपटी  वस्तुयें  बनाने  के  लिये  है  |

 श्री  जाघव
 :

 कितना  कच्चा  लोहा  उपलब्ध होता  है  ate  उसमें  से  कितने  का  विदेशी

 मुद्दों  कमाने  के  लिये  निर्यात  कर  दिया  जाता  है  ?

 स्वर्ण  सिह  :  मेरे  ख्याल  से  माननीय  सदस्य  कच्चे  लोहे  के  संबंध  में  पूछ

 अभी
 उस  दिन  ही  इसके  बारे  में  काफी  लम्बे  चौड़े  प्रशन  गये  थे  ।

 fet  विमल  कया  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  का  wd  यह  है  कि  जब  तक  देश  की

 श्रावइ्यकतायें पुरी  नहीं  हो  बिल्कुल  भी  इस्पात  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं दी  जायगी

 क्या  सरकार  की  नीति  यही  है  ?

 स्वर्ण  मोटे  तौर  पर  यहीं  नीति  है  क्यों
 कि

 वास्तव  में  हमारी  आन्तरिक

 झ्रावश्यकताश्रों को  ही  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिये  ।  लेकिन  हमारे  aa  की  आन्तरिक

 झ्रावइ्यकता  क्या  होगी  यह  योजना  बनाने  पर  निसार  है  यह  योजना  इस  पर  आघारित  होगी

 कि  हम  देश  का  जसा  औद्योगिक  विकास  करना  चाहते  ह  उसका  नमूना  कया  होगा
 |  हमारी

 aaa  बहुत  कुछ  इस  बात  पर  निर्भर  करेगी  कि  हम  अपने  देश  का  औद्योगिक  ढांचा  कसा ~
 हं  |

 atmo
 मु०  में  यह  चाहता हूं  कि  यकूब  अक्तूबर  को

 जालन्धर  में

 झानरेबुल  वज़ीर  महकमा  माइंस  एंड  फ्यूल  ने  यह  फ़रमाया  था  कि  हम  इस  साल  इस  क़ाबिल

 हो  जायेंगे  लोहे  की  तादाद  दुगनी  हो  जाय  कौर  इस  क़दर  ज्यादा  हो  जाय  कि  हम  बाहर  के  मुल्कों

 को  भी
 सप्लाई  कर  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  दौरान  ऐसे  क्या  वाक़यात  पेश  श्राम  कि

 यह  काम  आख़िर  को  नहीं  पहुंच  सका
 !

 tra  सरंप्रे जो  में



 १०  १९५८  मौखिक  उतर

 सरदार  स्वर्ण  मुझे  ठीक  से  तो  याद  नहीं
 कि

 कौन  सी  तक़रीर  के  मुताल्लिक़  मेरे  लायक

 दोस्त  हवाला  दे  रहे  हैं  मगर  यह  ठीक  है  कि  पिंग  आयरन  के  मुताल्लिक़  हम  इस  पोज़ीशन  में  हैं

 कि  हम  अपने  देश  से  इसको  बाहर  मेज  सकें  मेरा  ख्याल  हैं  कि  उसी  पिंग  प्रायर  के  मुताल्लिक़

 ही  मैं  ने  वहां  भी  कहा  होगा  ।  मगर  किसी  उर्दू  प्रेस  में  ऐसा  न  छप  कर  ग़लत  छप  गया  हो  तो
 झ्र गर

 माननीय  मेम्बर  उसे  मेरे  नोटिस  में  लायेंगे  तो  में  उसको  देख  लूंगा
 ।

 शौ  to  मु०  तारिक  :  वह  समाचार पत्र  श्राफ  इण्डिया
 दिनांक  १

 2eyu5  था  «»

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :

 तब  तो  rane  ही  पिंग  श्रायरन  होगा  क्योंकि  में  समझता  हूं  कि  अंग्रेजी

 *»  ०»  ०». के  समाचार  मेरे  वृत  के  बारे  में  कभी  गलती  नहीं  कर  सकते

 माननीय  सदस्य  :.  केवल  उर्द  के  पत्र  ही  ग़लती  कर  सकते  हैं
 ?

 स्वरण  सिह
 :

 वह  इसलिये  क्योंकि  संभव  है
 कि

 उर्दू  के  पत्र  में  पिग  आयरन  का

 अनुवाद  करते  समय  इस्पात  लिख  दिया  गया  हो  ।

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  पहले  उत्तर  से  यह  समझा  जाये  कि

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्राक्कलन  तेयार  नहीं  किया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल

 के  तरन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  का  वास्तव  में  कितना  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  ?

 सरदार  स्वर्ण  हमने  प्राक्कलन तैयार  किया  है  ।  हमें  ara  है  कि  विकसित की

 गयी  क्षमता  वास्तव  में  इस्पात  उत्पादन  के  लिये  इस्तेमाल  की  जा  सकेगी  ।  परन्तु  क्योंकि  इसमें

 हमें  कई  कठिनाइयों का
 करना  पड़ेगा  ।  इसलिये  यह  अनुमान  लगाना  बड़ा

 अ्रनुचित  होगा  कि  वास्तविक  उत्पादन  देश  की  अधिक  से  श्रमिक  क्षमता  के  अ्रनुसार  होगा  |

 श्री  मुरारका  :  प्राक्कलन क्या  है  ?

 स्वर्ण  fag
 |
 प्राक्कलन  उस  क्षमता  के  ग्रनुसार  है  जिनका  उल्लेख  उत्तर  में  कर

 दिया  गया  है
 ।

 tal  कमलनयन बजाज  :  क्या  कोई  एसी  योजना  है  जिससे  उत्पादित  इस्पात  में

 से  बचा  नि  इस्पात  देश  के  राजकीय  सहायता  प्राप्त  उद्योगों  में  इस्तेमाल  किया  जा  सकेगा
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :

 यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रदान  है  जो  कि  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि

 के  उद्योगों  का  मानी  रूप  होगा  ।

 कानपुर  में  उच्चतर  श्रोयोकि  संस्था

 राम  कृष्ण  :

 श्री  स०  स०  बुर्जों

 ७८२4  श्री  श्रजित  fag  सरहदी  :

 Lett  जगदीश  अवस्थी

 क्या  वैज्ञानिक  गबेषण्क्ष  ait  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  में  स्थापित  की  जाने  वाली  उच्चतर  श्रौद्योगिकीय  संस्था  के  लिये  भूमि

 wear  कर  ली  गयी  है  ;  कौर

 अ  a  a  a

 मल  vast  में
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 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  से  आरम्भ  कर  देने  की

 गवेषणा  ale  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  झ०  मो०  :  भूमि

 का  श्रषिग्रहण किया  जा  रहा  है  ।

 आशा  है
 कि  निर्माण कार्य  १६५६-६० के  आरम्भ  में  ही  शुरू  कर  दिया  जायेगा

 ।

 tet  राम
 इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  जायेगी

 ?

 डा० Ho  मो०  दास  इसके  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  तो  २  करोड़  रुपये  निर्धारित

 किये  गये  परन्तु  इसका  पूर्व  रूपेण  विकास  करने  के  लिये  कुल  ६  करोड़  रुपयों  का  खर्च  होगा
 ।

 डा०  स०  Ato
 योजना  के  च्  इस  के  लिये  आवश्यक  भूमि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ने  केन्द्रीय  सरकार  को  देती है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  इस  बात  से  सहमत  हो  गयी  है  कि  वह  कुल

 १२००  एकड़  भूमि  देगी  उसमें  से  फिलहाल  ५००  एकड़  भूमि  दी  जा  रही  है  ।  परन्तु में  यह  नहीं  बता

 सकता
 कि

 वह  सरकार  उस  भूमि  का  अधिग्रहण  कसे  कर  रही  है  या  क्या  उसने  कोई  प्रतिकर  दिया  है

 यान  हीं  ।

 श्री  जदीद  श्रवण
 में  जानना  चाहता  हूं

 कि
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कोई

 विशेषज्ञ
 का

 दल  इस  दिक्षा  संस्था  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  भेज  रही  प्रौर  यदि  भेज  रही  है

 तो  वह  दल  कब  जायेगा  कया  कार्य  करेगा  ?

 डा० |: ह ०  मो०  अमेरिकन  सरकार  ने  इस  संस्था  की  स्थापना  में  हमारी  सहायता

 करना  स्वीकार कर  लिया  है  ।  प्रेमिका  सरकार  की  ओर  प्राविधिक  सहकारी  मिशन  प्रभावित

 दिक्षा  र  इंजीनियर  शिक्षा  के  छ  :  प्रविधियों  को  भारत  लाया  है  ।
 यह  दल  यहां  पर  दो  मास

 के  लिये  रहेगा  ।

 गीत त०  ब्०  fara राव
 :

 कुछ  दिन  पहले  यह  बताया  गया  था  कि  मद्रास  की  उच्च  प्रौद्योगिकीय

 संस्था में  १  जुलाई  geyxe F arfaar से  दाखिला  शुरू  हो  जायेगा  ।  क्या  कानपुर  की  संस्था  में  भी  दाखिला

 उसी  समय  से  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ताकि  उन्हें  इमारत  के  बन  जाने  तक  प्रतीक्षा  न  करनी  पड़े  ?

 6०!  मो ०  दास
 :

 प्रस्तुत  प्रशन  का  सम्बन्ध  कानपुर  की  संस्था  से  है  ।  मद्रास की  संस्था

 के  लिये  वे  एक  अलग  प्रश्न  की  पूर्व  सुचना  दें  ।

 महोदय :  परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  तो  कानपुर  की  संस्था  के  सम्बन्ध  में  पुछा  है
 |

 डा०  स०  मो०  आशा है  कि  कानपुर की  संस्था  PEKo  तक  झपना  कार्य  प्रारम्भ

 कर  देगी  ।

 दा स्प पा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  लगभग  सभी  श्रौद्योगिकीय  संस्था
 यें

 बड़े  बड़े  शहरों  में  ही  स्थापित  की  जा  रही  क्या  उन्हें  ग्राम्य  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  कोई  विचार

 नहीं  ?

 डा०  छह  मो  दास
 :  हम  तो  राज्य  सरकारों के  परामर्श  से  ही  स्थान  चुनते  है

 ।
 a  rn

 मूल  maa  में
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 संस्कृत  शिक्षा

 श्री  श्रीनारायण दास
 T*esR

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री

 त्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  संस्कृत  संस्थाओं  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य से  कितने ने  प्रस्वेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  है  कि

 परम्परागत
 संस्कृत  शिक्षा  के  सम्बन्ध में  ली  जा  रही  परिवारों कौर  उन  के

 गावर
 पर  दिये  जा  रहे

 प्रमाणपत्रों  को  भ्र भि स्वीकृति  दी

 उन  आवेदनपत्रों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  दिया  गया

 यदि
 तो

 उन  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :

 आसान  प्रदेश  से  ४

 बम्बई से  45.0

 मद्रास से  २;

 मध्य  प्रदेश  से  १;

 पंजाब  से  १;  कौर

 उत्तर  प्रदेश से  ३

 जी
 क्योंकि  fata  तभी  किया  जा  सकता है  जब

 कि  हमें  उन  की  पृ र्व स्थिति

 के  सम्बन्ध  में  पुरा-पुरा ज्ञान  इन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक  राज्य  सरकारों  विश्वविद्यालयों  से

 भी  पूछा  गया  था  ।  अब  उन  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fa  श्रीनारायण  दास  .  क्या  इस  प्रश्न  पर  उस  प्रयोजन  के  लिये  नियुक्त  किसी  विशेष

 द्वारा  विवार  किया  प्रिया  स्वयं  शिक्षा  विभाग  द्वारा  विचार  किया  जायगा  ?

 पंडा०  का
 ०  लाभ  श्रीमाली :  सभी  राज्य  सरकारों से  उत्तर  जाने  पर  हम  इस  पर  विचार

 करने  के  लिये  एक  विशेष  समिति  नियुक्त  करेंगे  ।

 पत्नी  श्रीनारायण  दास  क्या  विश्वविद्यालय  रन  दान  आयोग  भी  इस  पर  विचार  करेगा  ?

 का ०  ला०  श्रीमाली  :  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  झ्रनदान  आयोग  को  राय  भी  मांगी

 गयी  है  ।  आयोग  से  यह  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वहू  संस्कृत  भ्रायोग  की  सिफारिशों  पर  विचार  करे  ।
 हम

 उस॑  के  जवाब की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं

 श्री  सुधार :  संस्कृत  आयोग  की  नियुक्ति  कौर  उस  की  सिफारिशों  पर  गत  एक  वर्ष  से  विचार

 करने  के  पति  रिक्त
 सरकार  ने  देश  में  संस्कृत  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  क्या-क्या  ठोसਂ  कार्यवाही

 की  है  ?  भारत  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  राज्यो ंमें  परम्परागत  संस्कृत  शिक्षा  की  भाषा  ate  परीक्षा

 स्तर  के  प्रमाणीकरण  के  लिये  राज्यों  को  क्या  क्या
 सहायता  व

 दी  गयी
 है

 +aa  aga  में
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 डा० का० का  ०  ला०  श्रीमाली  प्रदान  के  बाद  के  भाग  का  तो  में  पहले  ही  उत्तर  दे  चुका  हम  ने

 उस  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  लिखा है  एक  का
 उत्तर  प्राप्त

 भी  हो  गया  है  ।  शेष  राज्यों  को

 हमने  फिर  से  याद  कराय  व  प्र  तराशा है  कि  उन  के  उत्तर  भी  शीघ्र  ही  प्राप्त  ही  जायेंगे  ।  जहां  तक

 संस्कृत  शिक्षा  कों  प्रोत्साहन देने  का  सम्बन्ध  उस  के  लिये  हम  ने  एक  आयोग  नियत  किया  था

 प्रयोग  ने  कुछ  सिफारिशें की  उन  पर  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  आशा है  कि  अ्रायव्ययक

 सत्र  तक  हम  यह  बता  सकेंगे  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  ठोस  कार्यवाही  करना  चाहते  हैं  |

 fat  सुधार  :  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  क्यों  नहीं  किया  गया  है
 ?

 का०  श्रीमाली  :  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो  चका है  कौर  वह  सभा-पटल पर  भी  रखा

 जा  चका है  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  कया  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  उन  संस्थानों  को  सहायता  देने  की  कोई

 व्यवस्था  की  गई  है  जो  कि  परम्परागत  संस्कृत  शिक्षा  के  अलग  से  पाठ्यक्रम  चला रहे  हें  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  इन  सभी

 संस्थानों  को  सहायता  देने  का  विचार  रखती  है  ।

 श्री  हेम  बरपा  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  विश्वविद्यालयों में  संसक्त  की  शिक्षा  की

 लोकप्रियता  समाप्त  होती जा  रही  भ्र ौर  यदि  तो  क्या  सरकार ने  इस  के  कारणों की  खोज

 की है  ?

 का
 ०

 ला०  श्रीमाली
 :  संस्कृत  AAT ने  इस  प्रश्न  पर  अच्छी  प्रका  र  से

 विचार  किया  था  ।

 उस  झ्रायोग  की  सभी  सिफारिशों पर  अब  अच्छी  प्रकार  से  विचार किया  जा  रहा  है  जैसा  कि

 पहले  बताया  में  कुछ  समय  के  बाद  ही  यह  बता  सकेगा कि  हम  इस  सम्बन्ध में  क्या  करना

 चाहते हू
 |

 श्री  भक्त  ददन  :  अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  संस्कृत  दिक्षा

 का  जो  झ्रायोग  बना  था
 उस  की

 रिपोर्ट  से  है
 ।

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  उस  arate  की  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  करने में  इतनी  देरी  क्यों  हो  रही  है  प्रौढ़  कौन  सी  खास  अ्रड़चनें  हैं

 डा०  का ०  ला०  श्रीमाली  :  शिक्षा  का  अधिकतर  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  श्र  विश्वविद्यालयों

 से  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  उस  का  इस  विषय  से  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  पड़ता  ।

 इसलिये  जो  भी  काम  इस  सम्बन्ध  में  हो  सकता  है  वह  राज्य  सरकारों  कौर  विश्वविद्यालयों  से  मशवरा

 करने  से
 ही  हो  सकता

 है  कौर  जसा  कि  मन  निवेदन  इस  बारे में  पत्र-व्यवहार हो  रहा  है  ।  कुछ

 विश्वविद्यालयों  और
 राज्य  सरकारों

 के  जवाब  गये  कुछ  के  भराने
 बाकी  हैं

 |  ज्योंही  सब  के  जवाब

 रा  जायेंगे  इस  के  बार ेमें  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  Ho  रह  कृष्ण  :
 कया  ग्रान्ट्स  प्रदेश  में  अव्वल  में  संस्कृत  कालेज  से  सहायता  के  लिये  कोई

 प्रार्थना  प्राप्त  हुई  अरीदी  तो  way  तक  इसे  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  कुछ  सहायता  दी  गई  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  निश्चित

 प्रशन  पूछें  तो
 में

 सह  उस  का  उतर  दूंगा  ।

 विमल

 अंग्रेजी  में
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 खाडिलकर  :  प्रारम्भिक  ब्रिटिश
 काल  में  संस्कृत  पाठशालाओं  को  सरकार  का  समर्थन

 प्राप्त था  पौर  इन  पाठशाला ग्र ों में  संस्कृत  का  अच्छा  ज्ञान  मिलता  था  ।  क्या  इन्हीं  पाठशालागश्रों

 को  पुनर्जीवन  प्रदान  करने  के  लिये  सहायता  देने  की  पुरानी  परिपाटी  प्रारम्भ  की  जायेगी  ?

 का०  लाभ  श्रीमाली
 :  इन  सब  विषयों  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  met
 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरल  संस्कृत  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  प्रयत्नशील

 संस्कृत के  कुछ  पंज  हुए  विद्वानों  ने  सरकार  से  सहायता  मांगी  है  ?

 गुंडा  का०  ला०  जब  भी  विद्वान  सहायता  की  मांग  करते हूँ  तो  उन  के  गुणों  पर  विचार

 किया  जाता
 ।

 यदि
 माननीय

 सदस्य  किसी
 विद्वेष  विद्वान

 के  बारे  में  जानना  चाहें  तो  मुझे

 बतायें  ।  में  उन्हें  निश्चित  जानकारी  दे  दूंगा  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ate  विश्व  बैंक  की  aia  कांफ्रेंस में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  की  रिपोर्ट

 |  पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 श्री  दी०  च०  zat

 स०  Ho  बनों

 ।

 |
 श्री  राम  कृष्ण :

 श्री  सुधार
 :

 |  श्री
 न०

 रा०  मुनि स्वामी

 9a.  4  श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 |

 श्री  नागी  रेड्डी :

 श्री
 नारायणन  कुट्टी  मेनन :

 श्री  प्र०  क०  देव

 श्री  वि०  च०  प्रधान  :

 |  श्री  हाज़िर :

 |  श्री  हेम  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  १९४५८  में  कोष-बैंक  की  कान्फ्रेन्स  में  भारतीय  प्रतिनिधि

 मंडल  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 क्या  इस  की  एक प्रति  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  wie

 इन  कान्फ्रेन्स  में  जो  निर्णय  किये  गये  हूँ  उन  के  बारे  में  सरकार  के  कया  दृष्टिकोण

 1  राजस्व  शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  ब०  गोपाल  :  जी

 रिपोर्ट
 की  एक  प्रति

 २  १६५८  को  लोक-सभा
 में  रख

 दी
 गई

 थी  ।

 कोष  कौर  बैंक  की  १९५८  की  वार्षिक  मीटिंग  में  कोष  और  बैंक  के  संसाधनों  में  वृद्धि

 करने  के  बारे  में  ही  केवल
 महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  गये  थे  ।  कोष  कौर  बैंक  दोनों  के

 संसाधनों  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  बोर्ड  श्राफ  गवर्नेस  के  समक्ष  समुचित  प्रस्ताव  रखने  का  कोष  आर  बैंक  के  कार्यकारी  बोर्ड  को

 अधिकार  देते  हुए  पृथक्‌  संकल्प  स्वीकार  किये  गये  थे  ।  भारत  सरकार ने  इन  संकल्पों  के  प्रति  सिद्धान्त

 स्प
 में

 पूर्ण  सहमति  प्रकट  कर  दी  है  |

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 ato  ato  तिवारी
 :  इस  कान्फ्रेन्स  में  शर  किन-किन  देशों  ने  भाग  लिया  था  ?

 बे०
 गोपाल  रेड्डी  :  विश्व  बैक

 कांग्रस  में  लगभग  ६८  देशों
 ने

 भाग  लिया
 था

 |

 पंडित  हवा  ato  तिवारी  :  क्या  इस  कांग्रेस  में  भारत  सरकार  ने  किसी  प्रकार  के  विशिष्ट

 प्रस्ताव  रख  थ  ?

 बे०  गोपाल  रेड्डी  :
 जी  नहीं  ।  भारत  सरकार

 भ्रम  रिका
 शर

 ब्रिटेन
 की  सरकारों  द्वारा  रख

 गये  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  है  कि  कोष  ौर बंक  के  संसाधनों में  वृद्धि  की  जाये
 |

 श्री  हेम  बर्रा  :  क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  बैंक  कां  फ्रेशर्स  में  जा  पानी  प्रतिनिधि  मंडल  के  नेता  श्री

 सेडल  ने  saber  श्र  एशिया  के  अल्पविकसित  देशों  की  सहायता  के  लिये  एक  सामान्य  रिजवें  फंड

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  था  कौर  इस  विषय  की  जानकारी  भारत  को  डो  दी  गई  थी  कौर  यदि

 तो  इस  प्रस्ताव  के  प्रति  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 बे०  गोपाल  रेड्डी  :  में  नहीं  समझता कि  इस  कान्फरन्स  यह  प्रस्ताव रखा  गया  था  ।

 कदाचित  इस  तरह  की  बात  कहीं  अन्यत्र  रखी  गयी  थी  ।  जापान  सरकार  द्वारा  एसा  प्रस्ताव  के

 बारे  में  हमें  कोई  जानकारी नहीं  है

 श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  निधि  में  वृद्धि  करने  के  लिये  विशिष्ट  सुझाव  रखा  गया  था  ?

 ब्०  गोपाल  रेड्डी  :  वह  संसाधनों  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे हैं
 कौर  प्रत्येक  सरकार  का

 जो  कोटा  नियत  है  उस  में  वृद्धि  कर  वह  अतिरिक्त  संसाधन  की  उत्पत्ति  का  प्रस्ताव
 रख  रहे  हैं  ताकि

 अल्प  विकसित  देशों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 fat  नारायणन  मेनन  :  उस  दिन  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मा  वनीय  मंत्री  ने कहा था  कि
 विश्व

 बैंक
 अधिका  रियों  की  कुछ  रिपोर्ट  सीधे  विषव बैंक  को  दे  दी  गयी  थीं  शर  सरदार  के  पास  उन  की  प्रति

 नहीं  है  ।  कया  विश्व बैंक  ieee  में  भा  रतीय  प्रतिनिधि  मंडल  की  रिपोर्ट  क  एक  प्रति  मिली  है

 यदि  तो  क्या  वित्त  मंत्री  इस  की  एक  प्रति  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता  है
 |

 श्री  न०  to  सू नि स्वामी  :  क्या  राष्ट्रपति  प्राइजनहोवर  के  इस  प्रस्ताव  पर  कान्फरन्स म

 विचार  किया  गया  था  कि  कुछ  सदस्य  देशों  के  शभ्रं्दान  से  एक  सामान्य  निधि  स्थापित  की  जाये

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  इस  में  कितना  अंशदान  दिया  है
 ?

 Fo  गोपाल  रेड्डी  :  भारत  सरकार  इससे  भी  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत
 है  रोक

 कारी  डाइरेक्टर  इसका  ब्यौरा  तय  करेंगे  ।  इसके  बाद  यह  भारत  सरकार  के  समने  भी  रखी  जा

 सकती  है  ।

 सेठ  wae  सिह  क्या  यह  रिपोर्ट  सदन  के  सदस्यों  को  अवलोकना  दी  जायेंगी
 ?

 २  १९४८  को  यह  लोक-झषा  के  पटल  पर  रख  दी डा०  ब०  गोपाल  रेड्डी

 राई  थी  |

 श्री नाथ  पाई  :  क्या  यह
 घार गा

 उचित  है  कि
 कान्फ्रेंस

 में  जो  आलोचनाएं  की  गई  थों

 ofS  सपटथ व्युक  op  ark  कर |  |  य द fa  हीन  rr te  a वह  हमारी  समाजवादी  शरथ  5  IHQm  4)  ग्राम  उतर े‘ N  उद्योग  क्षेत्र  को  अ्रघिक

 सहायता  देन  क  भावना
 प्रकट

 होती  यी  ?
 कुछ  भाषणों  से  tar  ही  aa  होता  था  ।

 era  भ्रंग्रेज़ी  में

 1Common  pool
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 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  निष्कर्ष  सही  नहीं  है  ।

 fo  हेम  बरकरार  क्या  यह  सच  है  कि  कान्फ्रेंस  में  भाषण  देते  समय  हमारे  वित्त  मंत्री  ने

 दीर्घकालीन  ऋण  से  लिये  एक  gages  प्रभाकरण  की  श्रावइ्यकता  पर  जोर  दिया  qi—tat
 ~  ५

 योजना  जो  लाभप्रद  न  होत  हुए  भी  विकास  लिये  मूलभूत  सिद्ध  हो  सकता  &)  अरार  यदि

 1,  तो  इस  विषय  के  लिये  कान्फ्रेंस  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  में  ने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखा  था  ।

 fara  महोदय  :  मानतीय  सदस्य  का  परिज्ञान  मंत्री  महोदय  से  अधिक  है  ।

 fot  हेम  बरुआ  :.  समाचारपत्रों  में  ऐसी  खबर  छापे  थी  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  समाचारपत्रों  में  कई  ऐसी  बातें  छपती  हैँ  जिनका  वस्तुतः  कोई

 अधार  नहीं  होता  है  ।

 बोकारो  कोयला  खानों  में  जल-संभरण

 1७८४.  श्री  त०  ब्र०  faa  राव  :.  क्या
 खान  ate  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बोकारो  कोयला  सानों  में  श्रमिकों  को  विशुद्ध  जल  की  समुचित  मात्रा  संभरित

 करने  न  लिये  बम्बई  के  इंजीनयर  द्वारा  तैयार  की  गई  योजना  का  राष्टीय  कोयला  विकास  निगम

 ने  परीक्षण  किया

 यदि  तो  वहां  किये  गये  निर्णय  का  क्या  स्वरूप  atc

 इस  योजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी है  ?

 खान  श्र  इंजन  मंत्री के
 सभा-सचिव

 गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  ):  जी  हां  ।

 कौर  बम्बई  के  इंजीनियर
 ने

 कई  वैकल्पिक  योजनाएं  प्रस्तुत  की  थीं  जिनमें  से

 ace
 पर  अनुमानित  लागत

 wy
 लाख  रुपये  से  लेकर  १.  ०५

 करोड़  रुपये
 थी  ।.

 निगम  ने  यह

 निणंय  किया
 है

 कि  किन्हीं  उपयुक्त  परामशंदाता  इंजीनियरों  की  सेवाएं  प्राप्त  की  जायें  जो  यह

 परामर्श  दें  कि  इन  में  कौन-सी  योजनाएं  चुनी  जायें  कौर  जो  उसकी  वस्तुत  योजना  तथा  प्राक्कलन

 तैयार  करें  ।

 fait  त०  ब०  बिट्ठल  बम्बई  के  इंजीनियर  ने  ऐसी  कितनी  वैकल्पिक  योजनाकारों  का

 सुझाव
 रखा  है  कि  इस  विषय  का  निर्णय  करने  के  लिए  परामशंदाताश्रों  को  आमंत्रित  करना  आवश्यक

 हो  गया  है
 ?

 fot  गजेन्द्र प्रसाद  सिन्हा  :  बम्बई के  इंजीनियर  ने  लगभग पाच  या  योजनाएं  रखी  हैं  ।

 a
 से

 दत  पर

 सायत  एकम  गा  पह
 ही

 उल्लेख  कर  दिया  हैं
 ।

 felt  ao  ब०  बीटल  राव  :  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  परिषद्‌  इस
 विषय

 में  किन

 के  साथ  परामशं  कर  रहा  है  ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :  परामशंदाताओ्ं की

 खोज  हो  रही
 ।

 प्रभी  उनके  काम
 के

 बारे
 में

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया है  ।

 wast  में
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 tat  त०  ब०  राव  :  परिषद्‌  कितने  समय  से  इस  विष
 य

 पर  विचार  कर
 रही  है  ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  स्वर  वस्तुतः  बम्बई  इंजीतीयर  द्वारा

 सुझाई  गई  जोरों  में  परिषद्‌  द्वारा  प्रबंधित  एवं  गैर-सरका  ग  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  संचालित  दोनों

 प्रकार  की  कोयला  खानों  में  काम  करते  वाले  श्रमिकों  को  जल  संगीत  करने  iu  प्रशन  सम्मिलित  हैं  ।

 चूंकि  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  जोर  से  किमी  प्रकार  का  विशेष  उत्साह  प्रकट  नहीं  किया  गया  तो

 हम  ने  बिहार  सरकार  से  सम्पक  स्थापित  किया  ।  उनकी  प्रतिक्रिया  भी  उत्साहजनक  नहीं  थी  ।

 हम  अभी  तो  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  परिषद्‌  द्वारा  संचालित  कोयला  खानों  के  श्रमिकों  के

 लिए  योजनाएं  तैयार  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रभात कार  :  इस  तथ्य  को  करते  हुए  कि  विशुद्ध  जल  श्रमिकों  को  सम्मलित

 किया  जायेगा  ate  परामशंदाताश्रों  का  निर्णय  करने  में  इतना  समय  लग  गया  है  तो  फिर

 दाताओं  का  परीक्षण  करने  कौर  स  योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 स्वर्ण  सिंह
 :

 ह  माननीय  सदस्य
 की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  श्रमिकों  को

 शुद्ध

 जल  सम्भरित  करने  फे  लिए  पूरे  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिये  किन्तु  इस  भावना  को  पदा  करना  गलत

 है  कि  जसे  जल  सम्भरण  नहीं  किया  ज  रहा  है  ।  इन  योजताश्रों  क  उद्देश्य  पहले  से  सम्भरित  किये

 जाने  वाले  जल  की  मात्रा  बढ़ाना  ग्रोवर  जल  की  किस्म  में  GIT  करना  है  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है

 कि  इस  विषय  में  कुछ  नहों  किया  जा  रहा  है  ।  जल  सम्भरण  वर्तमान  संसाधनों  का  विकास  करने

 के  लिए  यह  योजनाएं  बनाई  गई  भ्र ौर  इस  विषय  में  यथासम्भव  शीघ्र  ही  निर्णय  करने  का  प्रयत्न

 किया  जायेगा  |

 विकलांग  बच्चों  केਂ  लिये  सकल

 श्री  रा०  Wo  माझी

 t  tonne  श्री  सुबोध  हंसना
 :

 लीलाधर  कट की  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकलांग  बच्चों  के  लिए  एक  नमूने  का  स्कूल  खोलने  की  योजना  का  सरकार

 ने  भ्रतुमोदन  कर  दिया

 यदि  तो  यह  स्कूल  कहां  खोला  ग्रोवर

 स्कूल  के  खोलने  में  are  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  से  यह  स्कूल  खोलने  कौर

 इस  के  स्थान  को  योजना  विचाराधीन  है  ।

 श्री  रा०  च०  साझी
 :

 इस  योजना  के  लिए  कितना  घन  नियत  किया  गया  है  ?

 fete  का०  ला०  श्रीमाली
 :  इस  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिए  द्वितीय  पंच  वर्षों

 मूल  wat में
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 श्री  सुबोध  सदा  इन  विकलांग  बच्चों  को  शिक्षा  देने  के  उपरान्त  काम  पर  लगाने  के

 लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 | |  ड काम  ला०  श्रीमाली  :  यह  प्रश्न  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता

 para  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  बाद  में  उन्हें  क्या  काम  मिल  सकता  है  ?

 +डा०  काम  ला०  श्रीमाली  :  ऐसे  विकलांग  बच्चों  के  जिन्होंने  कोई  प्रशिक्षण  प्राप्त

 किया  उपयुक्त  काम  खोजने  के  प्रश्न  पर  सरकार  पहिले  से  ही  विचार  कर  रही  है  ।  वास्तव

 इन  व्यक्तियों  के  लिए  नियोजन
 संस्थान

 का  विशेष  एकक  खोलने  का  प्रस्ताव  है  |

 श्री  तंगामणि  :  क्या  देव  में  आजकल  किसी  ऑ्रस्पताल  से  कोई  स्कूल  सम्बद्ध  है  कौर  यदि

 तो  इन  स्कूलों  में  बच्चों  की  भर्ती  किस  श्रीवास  पर  होती है
 ?

 न्
 |  डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  मूस  कोई  जानकारी  नही ंहै

 ।  यदि  मानवीय  सदस्य  मु  प्रे

 सुचना  देंगे  तो  में  सही  उत्तर  दूंगा  |

 tat  सुबोध  सदा  क्या  यह  सच  है  कि  at  Teey  अम  संगठन  दे  एक  विशेषज्ञ  जो

 इंगलैंड  के  निवासी  सरकार  को  इन  विकलांग  बच्चों  को  काम  देनें  के  बारे  में  सलाह  देने  का

 अस्तिव  किया  था  ?

 गया  का०  सदा  श्रीमाली  :  यह  प्रश्न  मुख्य प्र
 मस  से तय  WoC  a  नहीं  होता  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  अलग  प्रश्न  तो  में  इसका  उत्तर  दूंगा  |

 शनी  लीलाधर  कटकी  :  इस  रहल  की  कितनी  क्षमता  है  अर्थात्‌  कितने  बच्चे  भर्ती  किये

 जा  सकेंगे  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  योजना  विचाराधीन  है  परन्तु  विचार  है  कि  आरम्भ  में  इस  में

 yo  बच्चों  के  लिए  स्थान  होना  चाहिए  ॥

 ः 4 ६.1 |  क्या  इस  स्कूल  की  व्यवस्था  करते  समय  इन  बच्चों  के  लिए  अस्पतालों  के

 दनदन  का  ध्यान  रखा  जायेगा  तथा  यदि  तो  ऐसे  अस्पताल  आजकल  कहां-कहां  हूँ  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इन  बच्चों  के  लिए  व्यवसाय  जन्म  रोगों  की  चिकित्सा  की

 व्यवस्था  की  महत्वपूर्ण  बात  का  ध्यान  रखना  है  ।  मुझ  विश्वास  है  कि  सरकार  स्कूल  के  स्थान

 के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखेंगी  |

 श्री  लीलाधर  कटकी  :  इस  दृष्टि  से  कि  देश  में  विकलांग  बच्चों  को  संख्या  बहुत  है  कौर

 ष्टि  से  कि  प्रस्तावित  संस्था  में  रखे  जानें  वाले  बच्चों  की  संख्या  बहुत  थोड़ी  कया  देश  में

 श्र  ऐसे  स्कूल  खोले  जायेंगे  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  यदि  माननीय  सदस्य  सब  प्रकार  के  विकलांग  बच्चों  के  बारे

 में  सोच  रहे  तो  मैं  कह  सकता हूं  कि  सरकार  ने  स्कूल  खोलने  के  बहुत  से  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  हैं  ।

 एक  केन्द्र  देहरादून  में  खुलेगा  |  बहरे  बच्चों  के  लिये  भी  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 यह  शल्य  चिकित्सा  के  परिणामस्वरूप  बने  विकलांग  बच्चों  के  लिये  है  और  एक  नमूने  का  सकल

 खोलने  का  विचार  है  ताकि  अरन्य  राज्य  भी  ऐसे  ही  स्कूल  खोल  सकें  ।  पूर्ण  उत्तरदायित्व  लेना  केन्द्रीय

 सरकार  के  लिये  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्रग्रर्ज Yo
 मूल  AAMT  मं
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 प्रादेशिक  परिषद  के  कर्मचारी

 लक

 hon.  J
 cat  रामेदवर  टांटिया

 श्री
 स०  ला०  द्विवेदी :

 क्या  गह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  कारण  है  कि  प्रादेशिक  परिषदों  के  में  नियुक्त  किये  गये  करमें  चारियों
 को

 गरी  कर्मचारी  नहीं  समझा  जाता  ;

 क्या  सच  है  कि  परिषदों  की  नोकरी  को  लोग  अच्छा  नहीं  समझते  क्योंकि  सरकारी

 सेवा  में  प्रतीक  aes  सुविधायें  मिलती  शौर  इसलिये  परिषदों  को  योग्य  व्यक्तियों  की  सेवायें

 r¥
 मिलतीं  ;  at

 सरकार  स्थिति  को  सुधारन  के  लिये  क्या  कायंवाही  कर  रही  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  ato  ao
 :  टेरीटोरियल  टेरीटोरियल  कौंसिल

 एक्ट  PEALE  की  धारा  २१  के  मातहत  कारपोरेट  बॉडीज़  मानी  गई  हें  रोक  इसलिये  उन  का  अपना

 अलग  स्टेट्स  है  |

 सरकार  को  इस  की  जानकारी  नहीं  है  लेकिन  श्राम  तौर  से  लोग  सीधे  सरकारी  नौकरियों

 में  ही  कराना  पसन्द  करते  हैं  ।

 sare  क़ाबिल  लोगों  के  मिलने  में  दिक्कत  हुई  तो  सरकार  मदद  करेगी

 पश्चात  उत्तर  झंप्रेजी  में  भी  पढ़ा

 प्रश्नों  के  उ

 कोलम्बो  योजना  के  अधीन  सहायता

 [७८८  श्री  दामानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  PENS  में  अब  तक  भारत  को  कोलम्बो  योजना  के

 अधीन  प्राप्त  सहायता  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  ?

 शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  Fo  गोपाल  geus  में  कोलम्बो  योजना

 के  अधीन  भारत  को  दी  गई  सहायता  संबंधी  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट

 3,  झ्नबन्ध  संख्या  &2]

 रूपकला  इस्पात  संयंत्र क  लिये  किराये पर  सामान  लेना

 श्री  पाणिग्रहण
 prone

 {  श्री  मरारका

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 साले  रोਂ
 रूरकेला में  इस्पात  के  बेल्ली  करन ेtate  क  लिंग  मिलों  &  भवन  निर्माण  के

 लिये  परिचमीं  जमेंनी  से  किराये  पैर

 लिये

 गये  सामान  के  लिये  wa  तक  कुल  कितना  भुगतान  हो  चुका

 है  ;  श्र

 ध  ल
 अंग्रेजी  में

 1Re-rolling  mills
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 fag  दिया गया  जबकि  सामान  का  प्रयोग  हो  रहा इसमें  से  कितना  धन  काल
 के

 ्
 था  तथा  कितना  घन  Sa  समय  के  लिये  था  चि  सामान  बेकार  पड़ा  No!

 इस्पात
 खान  औरत इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  तथा ख  .

 रूरकेला  में  रोलिंग
 मिलों  में में  भवन  निर्माण  कार्य  में  संयंत्र  तथा  सामान  का  किराया  उस  काल  में  जबकि  उन  का

 प्रयोग  किया  जा  रहा  हो  ३  २५  प्रतिशत  मासिक  एवं  उस  काल  में  जबकि  वह  बेकार  पड़ा  हो

 १.७  प्रतिशत  मासिक  है  ।  प्रात ठेकेदारों  ने  ३०  सितम्बर  १९५८  को  समाप्त  होने  वाले  काल के  लिये
 xr

 aaa  व  मशीन  के  किराये  के  बिल  बनाये  ्  ।  बिलों  की
 जांच  की  जा  रही  है  ।  वस्तुतः  कोई

 तान  नहीं  किया  गया  है  |

 बस्तियों  का  पुनः  रायात  तथा  ga:  निर्यात

 1७६०.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  निमित  तलूअ  at  उनके  भागों  को  मरम्मत करने  तथ

 ga:  निर्यात  के  लिये  निःशुल्क  आयात  करने  की  सुविधाएं  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ;  at

 )  यदि  at,  तो  दी  गई  सुविधायें  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  शर  असैनिक  व्यय  मंत्री  ब०  गोपाल  (  ol  श्रीमान  |

 अपेक्षित  जानकारी  भारत  सरकार  की  प्रति  जी०  एस०  श्रार०
 संख्या  १,

 1-4 पटल  पर नगर दिनांक  €-८-१९४५८  म  दी  गई  है  ।  इसकी  एक  प्रति  रखी  जाती है
 ।  परिशिष्ट

 ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 जीवन  बीमा  निगम

 1७९६१.
 श्री  विसल  घोष  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम
 ने

 प्रत्येक  खंड  में  पुरानी  व  नई  पालिसीयों  का  एकीकरण

 कर

 या

 है  ?

 यदि  क्या  निगम  का  विचार  ऐसा  करने  का  है  ;  ौर

 यदि  तो  कब  तक
 ?

 1  राजस्व  शर  श्रोती  व्यय  मंत्री  ब०  गोपाल
 से

 जीवन  बीमा

 निगम  पुरानी  व  नई  पालिसियों  का  धीरे-धीरे  एकीकरण  करना
 चन

 ह है  तथा  इस  संबंध  में  कार्य

 प्रारम्भ  हो  गया
 |

 तराशा  है
 कि

 कार्य  ३१  अगस्त  eRe  तक  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 भारत  का  राज्य  बेक

 1७६२.  श्री  इ०  ईया चरण  क्या  वित्त  मंत्री
 १६

 १  ays  >
 LA  के  तारांकित  wet  संख्या

 २२४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि

 भारत
 के  र  य  बैक  ने  कुछ  स्थानों  में  बचत  बेक  खाते  के  लिये  चैक

 प्रणाली  चक  कर दं
 EN

 है  ;  भ्र ौर

 मूल  ग्रंग्रेजी  मे
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 कया  चैक-प्रणाली  राज्य  बैंक  की  सारी  शायरों  में  लागू  करने  का
 विचार

 है  ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  Fo  गोपाल
 :  हां

 बचत  बेक  खाते  में  जमा  धन  को  चैक  द्वारा  निकालने  की  सुविधा  अरन्य  महत्वपूर्ण

 शाखाओं  में  लागू  करने  का  प्रश्न  भारत  के  राज्य  बैक  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  भक्त  दोन : '
 *ge,

 श्री
 नवल  प्रभाकर  :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  २५  १९४५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११८८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लाहौर  छावनी  के  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  निर्णय  किया

 गया है  ?

 पि
 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  स्थिति  पर  दुबारा  चार  किया  गया  है  ate  फैसला

 feat  गया  है  कि  लाहौर  छावनी  को  खत्म  न  किया  जाय  ।

 बेलजियम  से  रोगों  का  क्रय

 TORY.  श्री  मुरारका  क्या  खान  WT  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ons क्या  यह  सच  है  कि  रूरकेला  इस्पात  W44  ग  मिलों  के  लिये  बेलजियम  से

 ey  रोलਂ  खरीदे  गये  हे  ;

 .  यदि  तो  कितने  रोल  खरीदे  गये  हैं  प्र  प्रत्येक  के  लिये  कितना  मूल्य  दिया  गया

 है  ;

 (7)  जबकि  सारा  रोलिंग  मिल  जर्मनी  से  खरीदा  गया  बेलजियम  से  रोल*  खरीदने

 के  क्या  कारण  ह  ;  कौर

 यह  क्रय  टेंडर  प्रणाली  द्वारा  किया  गया  है  ग्रीवा  अन्यथा  ?

 खान  ग्रोवर  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag)  :  कुछ  रोगों  के  परमादेश  बे

 के  दो  रोल-निर्माताश्ों  को  दिये  गय  हैं  ।

 सात  जोड़ी  रोलों  का  क्रयादेश  दिया  गया  है  ।  एक  जोड़ा  %, 29€  डालर  दूसरा

 जोड़ा  १५,६६६.  ४०  डालर  दो  जोड़े  २७,७२०  डालर  प्रति  जोड़ा  की  दर  से  कौर  तीन  जोड़े

 ALEX  पौ०  प्रति  जोड़ा  की  दर  से  ।

 बेलिजियन  की  फर्म  के  मलय  जर्मनी  के  रोलिंग  मिल  देने  वालों  के  मूल्यों  की  अपेक्षा

 कम थे  |

 टेंडर  प्रणाली  द्वारा  |
 विकिरण  ee अथवा

 अंग्रेजी  में

 ९  1२०115,



 १०  gus  लिखित  उत्तर  PERL

 इंटरपोल  की  महासभा

 1७९६४.  श्री  रामी  रेड्डी  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  इंटरपोल की  महासभा  जो  १९४५८  में  लन्दन  में  हुई
 थी

 भाग  लिया  था  ;

 उसमें  किस  विषय  पर  विचार  किया  गया  ;  शौर

 सभा  की  चर्चा  तथा  निर्णयों  में  भारत  का  ना  हाथ  ्
 ?

 मंत्री  गो०  ब०

 (  /  (१)  सोनें  का  अवध  यातायात ।

 (२)  नशे  की  चीजों  का  ate  यातायात
 |

 )  महिला  पुलिस  ।

 (४)  अपराधों  का  पता  लगाने  वाली  पुलिस  द्वारा  टेलीवीजन  का  प्रयोग  ।

 (५)  पहचान  के  लिये  वस्तुद्नों  की  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सूची  |

 (६)  जाली  कलात्मक एवं  औद्योगिक  वस्तुयें  बनाना

 (७)  उंगलियों  के  निशानों  का  वर्गीकरण

 (८)  बेतार का  संचार  |

 सभा  में  कोई  निर्णय  नहीं  किये  गये  परन्तु  कार्य  के  तरीकों  के  बारे  में  सामान्य  चर्चा

 aq  विचारों  का  अ्रादान  प्रदान  gar  था

 हवाई  झ्रड्ढों  सवब क्षण

 Qe E  श्री  विनती  सिर  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सरकार  ने  भारत  से  प्रार्थना  की  है  कि  वह  उनके  हवाई

 का  सर्वेक्षण  और

 यदि  तो  इस  विषय  में  कया  निर्णय  किया  गया है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  (ait  ब०  रा०  भगत  )  शर  जी  नहीं  ।  नेपाल  सरकार  ने

 भारत  सरकार
 से  प्रार्थना  की

 है
 कि

 वह  नेपाल  में  कौर  भी  हवाई  sata  के  लिए  दो  स्थानों का
 सर्वेक्षण  करे  भ्र  यह  प्रार्थना  स्वीकार  करने  का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ।

 शिव  सागर  में  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  के  कार्य

 17७६७.  श्रीमती  मफीदा  अहमद :  व्या  खान  Whe  इंधन  मंत्री  १८  अ्रगस्त

 geXs
 के

 तारांकित
 नरन

 संख्या  २००
 के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिवसागर  में  तेल  के  लिए  छिद्र  करने  का  कार्य  रम्भ  हो  मया  कौर

 यदि
 तो

 balk
 ens

 हरण  हू ं?

 मूल  wast  में
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 खान  कौर
 तेल

 मंत्री  ह्  | अ
 श्रीमान्‌  |

 मुख्य
 रूप  से

 लगभग  २०००
 टन  भार  की  भारी  मशीन

 पत्र
 सामान  को  बहुत  दूर  तक  ले

 जानें  को  कठिनाइयों  एवं  विलम्ब  तथा  उपयुक्त  सड़कों  के  शादी  के  कारण  |

 ख़ादिम जाति  कल्याण

 की  कृपा  करेंगे कि 1*७६८.  श्री  मधुसुदन राव  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 क

 कुछ  ख़ादिम  जातियों  में  खानाबदोशी  कम  करने  के  तरीकों  का  सुझाव  देने  के  लिए  ख़ादिम  जाति

 कल्याण  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परामर्श  बोर्ड  द्वारा  नियुक्त  तीन  शभ्रादमियों  की  रिपोर्ट  कब  तक  तयार

 हो  जायंगी  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (  श्रीमती
 :

 उनकी  रिपोर्ट  लगभग  तीन  मास  में  तैयार  हो  जायेंगी  ।

 aga  feat

 1*७६८९.  श्री  झलक  क्या  दिक्षा  मंत्री  Qo  १९४५७  के  ग्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  0 €§F  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उन  त्नाहि
 देक ेकरे रियनों  के  प्रतिवेदन

 जो  अ्रमरीका  का  करने  गये  सरकार ने  विच  कर  लिया  है  तथा  उस  पर  कोई

 कार्यवाही  की  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  एक  विवरण  ota प चन्  र  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अ्रनुबन्ध  संख्या  ex]

 बौध-राज्य  की  शटी  का  उत्तराधिकार

 (att  प्र०  के०  देव

 1८००-८४  श्री  वि०  बच्

 प्र०  wo  देव

 eifsa  प्रश्न कया  गृह-कार्य  मंत्री  ११  aus  के  wd  Red  प्रश्न  संख्या  १८३७ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गंजन-नयागढ़  के  जिला  न्यायाधीश  ने  स्वर्गीय  बौध  राजा  का  उत्तराधिकारी  के  रूप  में

 किसकी  सिफ़ारिश  की  है  ौर  बौध  के  राजा  के  रूप  में  किसे  मान्यता  दी  गई

 यदि  किसी
 को

 भी  मान्यता  नहीं
 दी

 तो  कया  सरकार  ऐसे  मामलों
 में  चूक  के  सिद्धान्त

 का  पालन  रोक

 सरकार
 की  वर्तमान नीति  कहां  तक  २८  285.0  को  दिये  गये  राज्य  मंत्रालय

 सचिव  के  इस  वक्तव्य  के  भ्र तु सार  है  कि  सरकार  की  इच्छा  है  कि  cat  को  समाप्त  न  किया

 जाये  तथा  यदि  कोई  राजा  सन्तान हीन हो
 तो

 उसकी  मृत्यू  पर  उसका  स्वत्व  समाप्त  किया  जाये
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रो  गो०  ब०

 :  गंजन-नयागढ़  के  जिलाधीश  ने  सुचना

 ay at tF

 थी  कि  उसके  मतानुसार  बौध  की  गद्दी  के  दावेदारों  में  श्री  fraser  रे  उफ़  गिरीश  चन्द्र  देव
 $$,

 मूल  भ्रंग्रेजी



 2&R3 १०  gevs  लिखत  उतर

 राडिया री  के  मर
 गद्दी  का  सर्वाधिक  अधिकारी  है  ।  राष्ट्रपति नें

 बौध  राजा  के  स्त  SUG  कारी  के  रूप  में  किसी  व्यक्ति

 को  मान्यता नहीं  दी  है

 संविधान  के  arse  ३६६  (२२)  के  अनुसार  वह  जिसे  राष्ट्रपति  ने  तत्समय

 राजा  के  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  मान्यता  दी  देशी  रियासतों  के  सम्बन्ध  में  शासक  माना  जायेगा  ।

 राष्ट्रपति  इस  बात  के  बाध्य  नहीं  है  कि  वह  प्रत्येक  राजा  के  मृत्यु  के  मामले  म  उत्तराधिकारी

 को  मान्यता  दे  ।  निर्णय  करने  के  पूर्व  प्रत्येक  मामलें  पर  उसके  गुणों  के  अनुसार  विचार  किया

 जाता है  ।

 सरकार  को  २८  @e¥o  को  राज्य  मंत्रालय  के  सचिव  द्वारा  दिये  गये  किसी

 सरकारी  वक्तव्य  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 = ft कन ख़ादिम  जात  कल्याण  संबंधी

 केंद्रीय  बरामदा  बोर्ड

 ह ५  क०  गोपालन

 श्री

 T¥so8.  <
 1  श्री  नारायणन्‌ कुट्टी  सेना

 श्री  ई०  मधुसुदन  राव  :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  afar  जाति  कल्याण  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परामशं  बोर्ड  जिसकी  बैठक  २८

 १९४५८  को  हुई  सिफ़ारिश  की  है  कि  श्रादिम  जाति  के  व्यक्तियों  को  उस
 भूमि

 को

 उड़ाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाये
 जो

 उनके  पास  है  या  जिसे  वे  जोतते  कौर

 यदि  तो  बोर्ड  की
 सिफ़ारिश

 लागू  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने का  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  आल्वा  )  :  श्रीमान  ।

 शझ्रादिम  जाति  कल्याण  सम्बन्धी  केन्द्रीय  cose  ats  की  सिफ़ारिश  रारी  राज्य

 सरकारों|किन्द्रीय  प्रशासनों  को  उचित  कार्यवाही  के  लिए  भेज  दी  गई  है
 ।

 त्रिपुरा  परिषद्‌

 15८०२.  श्री
 दशरथ

 देव  :  क्या  गृह-करायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रादेशिक  परिषद्‌  ने  त्रिपुरा  प्रशासन  से  उत्तम  स्थान  देने  की  प्रार्थना  की

 कौर

 यदि  तो  इस  बारे
 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  हां  ।

 प्रशासन  परिषद्‌  के  साथ  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहा  है  |

 १मूल  अंग्रेजी  में



 च्च्

 १६६४  fora  लल  दा  ae  a fa
 े

 उप  १०  १६५८

 गेहूं  wk  चावल  का  चोरी  छिपे  ले  जाना

 1८०३.
 श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  मुख्याप्रुक्त ने  निगम  के  चंगी  विभाग  के  एवं  खाद्य तथा

 अ्रसेनिक  संभरण  निदेशालय  के  इंस्पेक्टरों  शौर  उनसे  बड़े  अधिकारियों  को  संदिग्ध  गेहूं  कौर  चावल

 चोरी  छिपे  ले  जानें  वाली  गाड़ियों  को  रोकने  तथा  उनकी  तलाशी  लेने  के  अधिकार  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  हुए  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्री  Mo  qo  :

 परिणामस्वरूप  नियंत्रित  वस्तुद्नों  का  पड़ौसी  राज्यों  जहां  ऐसी  वस् तुझ ों  का  मूल्य

 शरीक
 चोरी  छिपे  ले  जाना  काफी  कम  हो  गया है

 दिल्ली  नगर  निगम  क्षेत्रों  में  विकास  कायें

 1  श्री  वाजपेयी :

 sit  Jo  ल०  पाटिल  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नगर  निगम  ने  एक  संकल्प  द्वारा  यह  इच्छा  प्रकट
 की  है  कि  निगम-क्षेत्र  में

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 किये

 जा  रहे  विकास  कार्यों
 में

 उसका  हाथ  कौर

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार की  क्या  योजना  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०

 :
 तथा

 नहीं
 ।  ४  9euc HT

 को
 निगम  ने  एक  संकल्प  स्वीकार  किया  था  जो  परिशिष्ट  कਂ  में  दिया  है  ।  परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संख्या  ey]  यह  दिल्‍ली  प्रशासन  को  भेज  दिया  गया  है  शर  उसके  विचाराधीन  है  |

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बोनस

 श्री  तंगदिली :

 |  श्री  स०  म०  बनर्जी :

 1८०४.  शी  राम  कृष्ण  :

 |  श्री  वाजपेयी :

 कुमारी  मो ०  वेद  कुमारी  :

 व्या  faa  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भ्रमित
 भारतीय  बीमा  कर्मचारी  संघ  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को

 2 ENG  के  लिये  बोनस  देने  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  कितने  बोनस  की  मांग  की  गई  दौर

 मांग  पुरी  करने  के  लिये  सरक
 oe  का  सर  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?

 ee

 मूल  wit  में
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 श्र  भ्र सेनिक  व्यय  मंत्री  Fo  गोपाल  शेट्टी  )  :

 दो  मास  के  वेतन  के  बराबर  ।

 उचित  रूप  से  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  wa  विवेक

 दफ्तर  के  कमंचारियों  को  बोनस  दे  सकता  है  परन्त ु:

 (१)  बोनस  लाभ-बांटना  नहीं  है  ;

 (२)  व्ययों  के  परिसीमन  में  बीमा  ReRs5  q  उल  का  उचित  ध्यान

 रखा  जाये  |

 मनीपुर  क्षेत्रों  में  ग्राम  REXq

 1८०६.  श्री  ले०  wat  सिह  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मनीपुर  की  ख़ादिम  जाति  के  लोगो ंने  सरकार  को  मनीपुर

 क्षेत्रों
 में

 ग्राम  प्राधिकारी  )  १९४५६  को  निर्सन  करने  के  लिये  अभ्यावेदन  भेजे  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  पत्त  )  कुछ  प्राचीन  जाति  के  लोगों से  एसे

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हें  ।

 अभ्यावेदन  विचाराधीन  हू ं।

 केरल के  उच्च  न्यायालय के  लिये

 ध  ८०८.  श्री  ईश्वर  श्रीनगर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :'

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  केरल  के  उच्च  न्यायालयों  के  लिये  भ्र ति रिक्त  न्यायाधीश

 नियुक्त  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  राज्यਂ  सरकार  कौर  उच्च  न्यायालय  की  सिफारिशें  प्राप्त  हो  गई
 a

 ह
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  तथा  :  केंरल  उच्च  न्यायालयਂ

 में  दो  अतिरिक्त  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गये  हैं

 और  वे  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  बाढ़  और  तुफान

 1८०४.  श्री  बांग शि  ठाकुर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 त्रिपुरा  में  किन  किन  स्थानों  में  पिछले  दिनों  बाढ़  व  तूफान  राय  ;

 कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  ;

 कुल
 कितने

 धन
 व  जिस

 की  हानि

 मूल  म्ंप्रेजी  में
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 कितने  व्यक्ति  तथा  ढोर  मारे  गी  कौर  कितने  व्यक्ति बेघर  हो  गये  ;

 (=)  क्या  यह  सच  है
 कि

 कुछ  क्षेत्रों  में  धान  पानी  से  लाये  गये  रेत  से  पुर्णतया  ढक  गये  ;

 (  /  सरकार  ने  अब  तक  सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  से  (). ua एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 जाता  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €६]

 प्रशासन  ने  निम्न  बाढ़  सहायता  कार्य  किये  थे

 |  (१)  arr  स्थान  ate  मकान  बनाने  के  लिये  फूस  atk  बांस  निःशुल्क  दिये

 गये थे

 (२)  भोजन  के  लिये  ४,०००  रुपये
 की  नकद  राशि  बांटी गई  थी

 (३)  विद्यमान  श्रौषघधालय  फिर  से  चालू  किये  गये  कौर  दवाइयां  निःशुल्क  दी  गईं  |

 (४)  अत्यधिक  प्रभावित  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्य  दुकानें  खोली  गईं  ।

 र  भारत  सरकार  द्वारा  निम्न  राशि  मंजूर  की  गई  :

 (१)  सहायता  उपदान  के
 लिये  ५०,०००  रुपये

 ।

 2
 (  )  सहायता  सम्बन्धी  कामों  के  लिये  ३  लाख  ।

 (3)  जिन  किसानों  का  नुकसान  gar  उन्हें  तकावी  ऋण  के  रूप  में  २  लाख  रुपये  ।

 दे  जिन  लोगों  का  नुकसान  ग्रा  उन  के  लिये  निम्न  प्राय  वर्ग  झ्रावास  योजना  के  अधीन

 मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  देने  हेतु  ५०,०००  रुपये  की  मंजूरी  देने  का

 विचाराधीन  है  ।

 कुलटी  का  कारखाना

 श्री  नागी  रेडडी
 :

 |  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :

 गुँध  १०.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :

 |  श्री  मोहम्मद  इलियास

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  are  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  ने  कुलटी  की

 भट्ठी  और  कोक-ग्रोवर  बैटरियां  बन्द  कर  दी  हैं  :

 क्या  यह  कार्य  सरकार  की  पुर्व-सहमति  से  किया  गया  है  ;

 क्या  श्रमिकों  को  इस  के  बन्द  किये  जाने  के  विषय  में  कुछ  नोटिस  दिया  गया  था  ;

 ax

 (१)  उत्पादन  और  (२)  रोजगार  के  संबन्ध  में  इस  बन्दी  का  क्या  प्रभाव

 पड़ा है  ?

 मूल  sist  में
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 खान  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  जी

 यह  बन्दी  सरकार  की  जानकारी  में  की  गई  थी  ।

 (7)  जी  हा

 (१)  प्रतिमाह  १०,०००  टन  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  की  हानि  हुई  थी  लेकिन  कम्पनी

 की  भ्र ति रिक्त  भट्ठियों  से  इस  से  कहीं  अधिक  उत्पादन  हो  जायेगा  |

 (२)  अ्रधिकांश  श्रमिकों  को  rage  भेज  दिया  जायेगा  कौर  उन  की  नौकरी  बराबर  जारी

 समझी  जायेगी  ।  स्वेच्छा  से  पदत्याग  करने  वाले  अथवा  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट  लिमिटेड  में  नौकरी

 थाने  वाले  श्रमिकों  को  छंटनी  के  समय  के  समस्त  लाभ  प्राप्त  हो  सकेंगे  ।

 सेनिक  पदाधिकारियों  के  वेतन  क्रम

 शी  सुगन्धि
 :

 नद  श्री  उ०  च०  पटनायक  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  जूनियर  कमीशन  प्राप्त  गर-कमीशन  प्राप्त

 कारियों  कौर  भ्रमण  सामान्य  सैनिकों  के  वेतन  क्रमों में  सुधार  करने  की  कुछ  योजना  बना  रही  है

 और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  भ्रान्ति  रूप  प्रदान  कर  लिया  जायेगा
 ?

 उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अनुसूचित  जातियों
 कौर  भ्रनुसुचित  श्रादिमजातियों  के  लिये  परीक्षा  के  पुर्व  पढ़ाई  की  व्यवस्था

 1*5 १२.  श्री  ब०  च०  सलिक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  प्रशासन  भारत  पुलिस  सेवा  और  अन्य  केन्द्रीय  नौकरियों  की  परिणामों

 में  बैठने  वाले  भ्रनुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  श्रभ्यधियों  के  लिये  प्रयाग

 विश्वविद्यालय  में  पढ़ाई  की  व्यवस्था  आरम्भ  करने  में  a  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  arr  wie  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  यह  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  सम्बन्ध  में

 योजनायें  भी  दे  चुके  हैं  ;  और

 यदि  तो  ये  योजनायें  किस  प्रकार  की  हें  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  प्रयाग  विश्वविद्यालय  ने  सरकार  को  एक

 पुनरीक्षित  योजना  भेजी  है  कौर  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  विश्वविद्यालय  के  पास

 वासों  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  अलग  से  देने  को  स्थान  नहीं  इस  लिये  यह  पूछा  गया  है  कि  क्या

 किराये  पर  उपयुक्त  इमारत  मिल  सकती  इस  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  हे  ।

 जी  नहीं  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राजभाषा

 द  93. ai श्री  जगदीश  अवस्थी  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राजभाषा  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति

 ने  अपना  काम  समाप्त  कर  लिया  है  कौर

 ग्य
 |  )  यदि  तो  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  कमेटी  ने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  पुरी

 कर  ली

 उम्मीद  है  कि  राष्ट्रपति  की  अनुमति  से  जल्दी  ही  यह  पार्लियामेंट  के  सामने  रख  दी

 जायंगी  |

 पश्चिमी  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था

 न्र न्प्द  १४.  श्री  सीरिया  :
 क्या

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कपा

 करेंग  कि

 बम्बई में  पश्चिमी  उच्चतर  प्रौद्योगिकीय  संस्था
 की

 स्थापना
 में

 कितनी  प्रगति
 हुई

 कौर

 जब  तक  यूनेस्को  से  किस  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  att  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०  भ्र ौर

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  \9]

 एम०  ई०  एस०  निर्माण  समिति

 श्री दी०  ०  फार्मा :
 Te  १४.

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 क्या
 प्रतिरक्षा  मंत्री  ११  १९४५८  के  तारांकित  wer  संख्या  ११८२  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  करेंगे
 किं  क्या  एम०  ई०  एस०  निर्माण  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 कर  कुछ  चीन  कर  लिया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 रघु रा मैया  )

 :  एम०  Fo  एस०  निर्माण  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 संस्कृत  आयोग

 [
 श्री  सुबोध  हंसना  :

 श्री  स०  च०  सामन्त

 1८१६.  श्री  रास  कृष्ण  :

 |
 श्री  भक्त  ददन  :.

 प्रकाश  वीर  शास्त्री  :

 कया  शिक्षा
 मंत्री  ११  १९५४८  के  अल्या  रोहित  प्रशन  संख्या  IGE  के  उत्तर  के  संबंध

 में यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  संस्कृत  आयोग
 की  सिफारिशों

 पर  विचार  कर
 लिया  गया

 अंग्रेजी  में
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 क्या  इन  सिफारिशों के  बारे  में  निश्चित  प्रस्ताव  तैय र  हो  गये  ate  fara  कर  लिये  गये

 भ्र ौर

 यदि  तो  उन  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fateat  मंत्री  काम  ला०  :  shat

 यह  सिफारिशें  संबंधित  राज्य  विश्वविद्यालयों  शादी  के  पास  are

 अपनी  राय  देने  के  लिये  भेज  दी  गयी  हैं  ।  सभी  राज्य  सरकारों  /(  विश्वविद्यालयों  शादी  की

 टिप्पणियां  कराने  are  उन  पर  विचार  हो  जाने  के  पश्चात  निश्चित  प्रस्ताव  तैयार  किये  जायेंगे

 और  उन  पर  fang  कर  लिया  जायेगा  ?

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 तई  दिल्‍ली  के  सैनिक  कैस्टिल  में  चोरी

 1८१७.  श्री  संगण्णा  :  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  साउथ  ब्लांक  में  सैनिक  से  ११,०००  रुपये  की

 शराब  चोरी  की  गयी

 क्या  इस  चोरी के  संबंध  में  कुछ  छानबीन की  गयी

 यदि  तो  संबंधित  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  रघु रा संया )  माहवारी स्टाक  मिलाते  शराब के

 स्टाक में  ११,०००  रुपये  का  स्टाक  कम  पाया  गया  था  ।

 कौर  (7)  इस  मामले  की  सुचना  पुलिस  को  दे  दी  गयी पी है झ्रौर  वह  उस  की  छानबीन  कर

 है  ।  उन  की  रिपोर्ट  at  पर  आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 तूलिका-चित्रों  की  प्रदर्शनी  के  बारे  में  ललित-कला  अकादमी  की  गोष्ठी

 1८१८.  पंडित  gto  ato  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सांस  तक-कार्यो  मंत्री  यह

 बतान  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ललित-कला  अ्रकादमी  निकट  भविष्य  में  एक  गोष्ठी  को  प्रायोजन  करने

 वाली

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 बया  प्रतिनिधि  भारतीय  तूलिका-चित्रों  की  एक  प्रदर्शनी  विदेशों  में  भेजने  का  कोई

 प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  किन  देशों  में  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  आधार  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  सच  सो०  :  जी  at

 ललित  कला  भ्र का दमी  मान  ,  GRU  में  वास्तु-कला  के  संबंध  में  एक  गोष्ठी  करने  की  योजना  बना  रही

 है  ।

 ब्यौरा  तैयार  हो  रहा  है  ।

 are  pf

 tua  अंग्रेजी  में
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 ae  भारत  सरकार  प्रतिनिधि  भारतीय  कला  की  जिस  में

 तुलिका  चित्र  भी  शामिल  पश्चिम  जर्मनी  भेजने  वाली  है  श्र  संभव  है  यह  स्विटजरलैंड

 भी  जायगी  |

 कोयले का  उत्पादन

 |
 (  oxt ie  त०  ao

 tae  vg  d
 श्री  विसल  घोष  :

 Geil  मारकाट

 क्या  खान  इंधन  मंत्री  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में

 यह  दिखाया गया  हो  कि  :

 १९५८  में  अक्तूबर  के  पन्त  तक  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कोयले  का  कितना

 कितना  उत्पादन  हुमा

 क्या  सरकारी  रोक  गेर-सरकारी  क्षेत्रो ंमें नसेमा  १५०  शौर  ४५०  लाख  टनों  के

 दन  का  लक्ष्य  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ea  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्यों  ;  कौर

 (a)  उत्पादन  में  कितनी  कमी  रह  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री
 स्वर्ण

 :

 लाख  दन

 एन०  सो०  डी०  सी०  कोलियरी  REE

 सिगोनी  कोलियरी  १७  ढ

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  RRO, 2 हे

 सरकारी  a  गैर-सरकारी  दो  ८  न
 नों  क्षे  थीं

 के  लक्ष्य  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 कौर  घ्यान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  इस्पात  का  उत्पादन

 1८२०८  श्री  स०  स०  बुर्जों  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्या  युद्ध-सामग्री  कारखानों में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के
 कार्यवाही  की

 विभिन्न
 इस्पात  कारखानों  में  ReXo-—ys F में  इस्पात का  कितना  कितना  उत्पादन  gar

 ड

 (T)  क्या  यह  उत्पादन  १९४६-५७  के  उत्पादन  से  और

 यदि  तो  कितना  ?

 oe + मूल प  म्रंग्रेज़ी  में
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 उपमंत्री
 जी  att

 से  ae Ota OC)  का  उत्पादन  लगभग  39,000  था  ।  PEYG-YUS  में लगभग

 प्रतिशत  की  थोड़ी  सी  ही  वृद्धि  हुई  थी  |

 प्राविधिक  संस्थाओं  क  लिये  अध्यापक

 श्री
 To  चं०  माझी :

 १८२१.
 alt  सुबोध  हंसदा

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ३  १९५८  के  तारांकित  wet  संख्या

 ८७६  के  उत्तर  के  संबंध  मं  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 प्राथमिक  संस्थानों  के  लिये  भ्रध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देने  की  योजना के  क्रियान्वयन  में

 अभी  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  कौर

 इन  भ्रध्यापकों  को  किन-किन  प्राविधिक  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ?

 गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 हमा यून  जहर

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  व्यवस्था  पुरी  की  जा  रही  है  ।

 प्रशिक्षण  के  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालयों  कौर  गे  र-सरकारी  संस्थानों

 की  वास्तविक  श्राइवयकताओं  का  पता  लगा  लिया  गया  है  शौर  उपयुक्त  उम्मीदवारों  का  चुनाव  शीघ्र

 ही  कर  लिया  जायेगा  |

 स्नातक-भ्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  निम्नलिखित  पांच  केन्द्र  चने  गये  हैं
 :

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  खड़गपुर  |

 बंगाल  इंजीनियरिंग  कलकत्ता  ।

 कालेज  श्राफ  पूना  |

 कि
 रुड़की  ।

 भ्र  मद्रास  | -  कालेज  श्राफ

 डिप्लोमाधारी  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  केन्द्रों
 का  चुनाव  विचाराधीन  है  ।

 झा साम
 कौर  त्रिपुरा के  लिये  संयुक्त  वित्त  निगम

 1*८२२.  भी  राम  कृष्ण  :
 क्या  fee  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीराम  त्रिपुरा  के  लिये  एक  संयुक्त  वित्त  निगम  की  स्थापना  करने  की
 योजना

 को  भ्रान्ति  रूप  प्रदान  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  बे०  गोपाल  रेड्डी
 :

 जी  नहीं

 प्रश्न  उत  नहीं
 बडा  ा  होता

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 oes  दि  ary  ब बढ़ई

 1८२३.  थी  मुरारका  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  ३०  १९५८  के  अतारांकित

 sr  संख्या  %%&Q  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 अब  तक  विदेशी  बढ़इयों  पर  कुल  कितना  व्यय  हम्ना

 क्या  ये  बढ़ई  wa  भी  काम  कर  रहे  कौर

 क्या  उन  के  वेतन  का  भुगतान  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  किया  जाता

 है  या  उस  ठ  केदार  कौर  उस  विष  के  अधीन  किया  जाता  है  जिस  के  रन  पहले  यह  उपबन्ध  किया  गया

 था ?

 इस्पात  खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :  ८.४६  लाख  रुपये  |

 केवल  पांच  फोरमैन  रोक  एक  विशेषज्ञ  बढ़ई  रन  काम  कर  रहे  हैं  ।

 वेतन  हिन्दुस्तान  स्टील  प्राइवेट
 )

 द्वारा  दिया  जाता  है  |  मुख्य  ठ  का  देते  समय

 इस  भुगतान  की  कल्पना  नहीं  की  गयी  थी  ।
 -

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  को  मेट्रिक  के  बाद  की  छात्रवृत्तियां

 1४
 श्री  विभूति  fast  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXG-UG  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  को

 जो  मैट्रिक  के  बाद  की  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  उन  के  लिये  साधनों  की  जांचਂ  न  कर  के  गुणों  को

 आधार  मानने  से  क्या  विभिन्न  ure  के  वर्गों  में  इस  प्रकार  की  छात्रवृत्तियां  पाने  वालों  की संख्या  बढ़ी

 है  या  घटी  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  कम  श्राय  वाले  वर्गों  के  विद्याथियों  को  छात्रवृत्तियां  दिलाने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ग्रोवर  fa ं  वरण  wmorr.
 1९,  र  |  पटल  पर  रख  दिया

 गया  है  |

 विवरण

 श्र  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  कबीलों  के  ऐसे  सभी  उम्मीदवारों  को

 PEXG—AZE  में  छात्रवृत्तियां  दी  जा  रही  हूं  जिनको  ये  वृत्तियां  मिल  सकती  कौर  जो  अपनी  अन्तिम

 सालाना  परीक्षा  पास  कर  अगली  कक्षा  में  दाखिल  हो  गये  इस  सम्बन्ध  में  पिछली  परीक्षा  में  उनको

 जितने  नम्बर  मिले  हूं  उस  पर  विचार  नहीं  किया  गयी  है  ।

 इसलिये  की  छात्रवृत्ति  देने  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  कौर  अ्रनुसूचित
 कबीलों  के  प्राणियों  को  उनकी  योग्यता  के  झ्राधार  पर  चुनने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसुचित  कबीलों  के  उम्मीदवारों  के  लिये  साधनों  की  जांचਂ  करने
 की  प्रथा  EYge—-VG  से  समाप्त  कर  दी  गयी  म ह्  इसलिये  इन  दो  वर्गों  के  छात्रों  से  राय  का
 पत्र  लेना  बन्द  कर  दिया  गया  मत

 छात्रवृत्तियां  पाने  वालों  के  प्राय-वर्गों  के  बारे  में  कोई  विश्वस्त

 _  सुचना  नहीं  मिल  सकी  है  ।

 ee  ण

 मगर  अंग्रेजी
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 दिल्‍ली  में  लड़कियों  से  years

 T¥eRy.  श्री  वि०  च०  शुक्ल  क्या  गह-कार्य  मंत्री  AS  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूं  कि  सरकार  दिल्‍ली  पुलिस  के  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  हूं  कि

 लड़कियों  से  छेडछाड  के  मामलों  में  मकदमे  बन्द  कमरों  में  किये  शरर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निणंय  ग्रा

 मंत्री  गो०  To  शौर  इस  प्रदाय  का  एक प्रस्ताव  अ्रायो

 पुलिस  को  यह  सलाह  दी  गयी  हैं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  अ्रदालत  से  ही  प्रार्थना  करे  क्योंकि  प्राप्त

 को  उपयुक्त  मामलों  में  मुकदमा  बन्द  कमरे  में  करने  का  अधिकार  है  |

 द्त्ली  नगर  निगम  अधिनियम

 ५
 ork

 J  श्री  वाजपेयी we
 TFaRE.

 शी
 उ०  पाटिल :

 कि क्या  e-HTT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  उस  संकल्प  की  एक  प्रति  मिल  गयी  है  जिसमें  यह

 अ्रनुरोध  किया  गया है
 कि  निगम  के  क्षेत्र  में नई  दिल्‍ली  को  भी  शामिल  कर  लेने  के  लिये  दिल्‍ली  नगर

 निगम  प्रीमियम  में  उपयुक्त  संशोधन  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गयी  हूँ
 ?

 मंत्री  मो०  ब०  जी

 दिल्‍ली  नगर  निगम  विधेयक  जिस  समय  संसद  में  विचाराधीन  था  उस  समय  निगम  के

 क्षेत्राधिकार के  प्रश्न  पर  सविस्तार  विचार  कर  लिया  गया था  |  इसलिये  सरकार  ने  इस  संकल्प  पर

 कुछ  भी  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  |

 प्राइमरी  स्कूलों  क  श्रध्यापक

 ८२७.  श्री  झूलन  कया  शिक्षा  मंत्री  १६  १९४५८  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 ३४०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  सरकारों  ने  अपन  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  अंग  के  रूप  में  प्राइमरी  स्कूलों  के

 अध्यापकों  के  वेतन-क्रमों  में  सुधार  करने  के  लियें  जो  योजनायें  बनायी  थीं  कया  वहू  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  झरा  गयी  शौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हूँ
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  ग्रोवर  .
 लोक-सभा  पटल  पर  एकਂ

 विवरण  रखा  जाता  हैं  ।

 मूल  अप्रजा  म
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 विवरण क  क

 मध्य  उत्तर  प्रदेश

 aye  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारों न  प्राइमरी चकलों  के  अध्यापकों  के  वेतन-क्रमों  में  सुघार  की

 नाश ओं को को  PELT—UE  के  विकास  कार्यक्रमों  में  बासिल  कर  लिया  zt

 इन  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  वाली  राज्य-सरकारों  को  उचित  केन्द्रीय  सहायता
 a दी  जाती  (८

 विदेशों  में  भारतीय  नरेश

 ही०  ना०  मुकदमों
 :

 २८
 Lat  मोहम्मद  इलियास

 क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  हाल  ही
 में

 प्रसार
 में  छपी  उन  खबरों  की

 ओर  श्रीकृष्ण
 किया  गयाः

 हैं  कि  कुछ  भारतीय  नरेश  विदेशों  में  भारतीय  रुपया  बर्बाद
 कर  रहे

 क्या  इस  प्रकार  रुपया  बर्बाद  करने  से  राष्ट्रीय  हित  में  हमा
 रे

 विदेशी  मुद्रा-संसाधनों  पर

 ama  गये  प्रतिबन्धों  का  उल्लंघन  नहीं  ate

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैँ
 ?

 rTe-TF  मंत्र  गो०  ब०  :
 जी  हां  ।

 नरेशों  को  विदेशों  में  रानी  चिकित्सा  या  अपने  बच्चों  की  शिक्षा  जेसे  उचित

 कारणों  के  अलावा  कौर  किसी  आघार  पर  विदेशी  मुद्दों  नहीं  दी  जातीं
 ।  इन  श्रावेदन  पत्रों  की  सख्ती  से

 छानबीन
 की

 जाती  ह  केवल  न्यूनतम  आवश्यकता  भर  राशि  ही  मंजूर  की  जाती

 विधिक  झर  carafe seat

 थी  क०  गोपालन :
 ae  re

 भी  Rr

 कपा  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  राज्यों  की  प्रविधिक  व  प्रशासनिक  कर्मचारियों सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का

 ध्ययन  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  अध्ययन  पुरा  हो  गया  हू  ;  और

 इस  अध्ययन  की  उपपत्तियां  क्या  हें
 ?

 सरकारों
 नं

 मंत्री  गो०  न०  पन्त )  सभी  राज्य  STN  aq  विभिन्न  श्रेणियों  के

 विधिक  कमरा  रियों  सम्बन्धी  श्रावव्यकताओओं का  पता  लगाने  के  लिय  अध्ययन  ग्रुपों  की  स्थापना  कर

 दी  हें  कुछ  राज्यों  में  प्रशासनिक  व्यक्तियों  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  अध्ययन  भी  आरम्भ  किया

 गया  हूँ  ।

 अंग्रेजी
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 कुछ  ग्रध्ययन  पूरे हो  चुके  ह  शर  कुछ  चल  रहे  हं
 |

 ध

 जो
 अध्ययन  छपे  हुए  अथवा  साइक् लो स्टाइल  किये  हुए  रूप  में  उपलब्ध ह  उन्हें  पास

 पुस्तकालय में  रखा  जा  रहा
 है  |

 स्थानीय  निकायों  में  श्रनसुचित  जातियों  कौर  श्रतुसुचित  जातियों  क॑  लिये  पदों  का

 सुरक्षण

 1८३०  श्री  सीरिया
 :

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  सभ सभी  राज्यों  में  ग्राम

 पंचायतों  समेत  समस्त  स्थानीय  निकायों  में  ग्रनुसुचित  जातियों  कौर
 satan

 ख़ादिम  जातियों  के

 लिये  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  से  स्थान  सुरक्षित  कराने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 या  वह  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  हैं
 ?  .

 उपमंत्री  आल्वा  )  :  ग्रनुसूचित  जातियों  कार  अनुसूचित  afer  जातियों

 के  भ्रायक्त ने  ReXY  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  बिल्कुल  यही  सिफारिश  की  हूं  ।  इस  सिफारिश

 को  अरन्य  सिफ़ारिशों  के  साथ  प्रावश्यक  कार्यवाही  के  लिये  राज्य-सरकारों  कौर  संघ-राज्य  क्षेत्रो ंके  पास

 भज  दिया  गया  था  ।  इन  सिफारिशों  पर  राज्य-सरकारों  अर  संघ-राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  की  गयी  अथवा

 की  जानें  वाली  कार्यवाही  का  एक  विवरण  २२  १९  ५७  को  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 था  ।  इस  विशेष  सिफारिश  पर  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  इस  विवरण  के  क्रमांक  258.0  पर

 gue |

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 1८३१  भी  द्वि ०  मधुसूदन राव  :
 क्या

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपात्र

 करेंग  कि

 क्या  यह  सच  हैं  करि  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  प्रथम  ब्लास्ट  भट्टी  कलकत्ता

 पर  खान  के  पश्चात  कभी  अवस्थाओं  में  उठाना  शव  शौर

 )  यदि  तों  विलम्ब  होनें  के  क्या  कारण  हे
 ?

 खान  कौर  इबन  मंत्री  cat  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिमाचल  san  में  सहकारिता-झांदोलन

 ait  दी०  Wo  शर्मा  *

 ३२.  <  श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी

 | st waa ata waa  दर्शन

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 ३०  १९५८  के  तारांकित मर्दन  संख्या  go€  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश
 में

 सहकारिता  श्रात्दोलन  के  कार्य
 की

 जांच  करने  के  लिये  जिस  अन्तिम

 समिति
 की

 स्थापना
 की

 गयी  थी  क्या  उसने  तब
 से  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया हैं  ;

 गा

 १मल  अग्रज
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 यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  इस  प्रतिवेदन  भर  यदि  इस  पर  कोई  श्रीमती  टिप्पण  हो  तो  उसकी  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  कौर

 हिमाचल  प्रदेश  सहकारिता  arena  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  देने  के  लिये

 नियुक्त  की  गयी  समिति  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  हुई  हूँ  ?

 मंत्री  गो०  बं०  पन्त  )  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।

 समिति
 कौ  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  हूँ  ।

 के  बारेमें समिति  की  सिफारिशों  द  ain रय  निर्णय  हो  जानें  पर  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  पुस्तकालय

 में  रख  दी  जायगी  ।

 समिति  पर  कुल  ४९,६७५  रुपये  १४  नये  पैसे  व्यय  हुए  हैं  ।

 सियारनी  को  लियारी

 श्री  त०  ब०  बिट्ठल  राव  :  कया  खान  और  इंधन  मंत्री  ३०  LEYS

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७४४  के  उत्तर  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  ने  थाक  लगाने  वाले  संयंत्रਂ  जो  वह  खरीदने  कौर

 लगाने  वाली  मशीनों  की  विभिन्न  मदों  की  लागत  का  व्यौरा  दे  दिया  हैं  ;

 यदि  तो  कया  तब
 से

 ४०  लाख  रुपयों  की  राशि  मंजूर  की  जा  चुकी हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वरण  :

 कोयला  बोड़  ने  ग्राहक  प्रदेश  सरकार  की  इस  गारंटी  के  अधीन  रहते

 कि  कोलियरी  कम्पनी  ऋणों  की  मंजूरी  के  करार  की  शर्तों  के  अ्रनुसरण  में  इस  ऋण  को  सदा

 बोर्ड  तब  गारंटी  के  प्रइन  पर कर  अस्थायी  रूप  से  ३७  लाख  रुपयों  का  ऋण  मंजूर  किया  है  |

 सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।

 द. 5. 1 स्टनकव ह  द्वारा  तेल  के  लिये  छिद्र

 PER.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  खान  site  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  इंडो-स्टेनलेस  पैट्रोलियम  परियोजना  के  अधीन  चकदहा  कौर  घाटल  में  छिद्र

 कायें  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो
 क्यों

 !

 वि  मन

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 ‘Stowing  Plant.
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 खान  कौर  तेल  मंत्री  क०  दे०  शर  जी  नहीं  ।

 इन  स्थानों  पर  छिद्र  का  कॉ  इनके  १९५९  के  कार्य  क्रम  में  कामिल  है  ।

 छोटी  पटि्टयां

 |  श्री  मुरारका  :

 श्री  गोरे  :

 ।
 श्री  उ०  तू  पटनायक  :

 <  श्री  राम  कृष्ण :

 |  श्री  सरजू  पांडे

 |  श्री  ही०  ना०  मुकुटों  :

 |  श्री  मोहम्मद  इलियास  :

 श्री  प्रभातकार  :

 क्या  खान  तौर  इंधन  मंत्री  २४  १९५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५५३

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :*

 क्या  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  के  लिये  छोटी
 भ

 परियों  की  स्थापना  की  संभावनाओं  के

 संबंध  में  कुछ  ales  निर्णय  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  भट्टियां  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  जायेंगी  ;

 प्रत्येक  की  संभावित  लागत  कितनी  होगी  ;  कौर

 क्या  इसमें  कुछ  विदेशी  पद्  भी  खच  होंगी  ?

 खान
 श्र  ईंधन

 मंत्री  स्वर्ण  :  से
 जी  नहीं  ।  RENE

 के  आरम्भ में  अध्ययन
 दल

 को  चीन  भेजने  का  विचार  है  जो  उस  देश  में  जाकर  वहां  छोटी

 भट्टियों  के  कार्य  और  ofa  पहल का  अध्ययन  करेगा  ।

 श्रण्डसान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह

 1*८३६.  पंडित  gto  ना०  तिवारी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे कि  :

 क्या  अण्डमान  ate  निकोबार  द्वीप  समूहों  में  परिवारों  को  बसाने  के  लिये  कोई  प्रचार

 किया जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों
 में  उसका  क्या  प्रभाव

 १९५७  बौर  १  RAG  में  वहां  बसने  के  लियें  कितने  परिवार  गये थे  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  श्रद्वा  प्रेस  विज्ञप्ति  अथवा  समाचार  पत्रों  के  द्वारा

 कोई  प्रचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 २३८  Roo  |

 मूल  अंग्रेज़ी  में

 *Small  Blast  Furnaces,
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 कोयला  खनन  संबंधी  सदी नरी  की  खरीद

 श्री  वाजपेयी  :

 |  श्री  उ०  ल०  पाटिल  :

 TSR,  श्री  रघुनाथ  सिह

 श्री  go  मधुसुदन  राव  :

 क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंग  कि

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  अमरीका  से  लगभग  ५०  लाख  डालर  की  कीमत

 की  कोयला  खनन  संबंधी  मशीनरी  खरीदने  के  लिये  प्रबन्ध  कर  रहा  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  जो  मशीनरी  खरीदी  जाने  को  है  वह  अमरीका  स  पुरानी  समझी

 जाती है

 यदि  तो  निगम  द्वारा  एसा  सौदा  करन  कं  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  सौदे  के  बारे  में  ग्रीम  निर्णय  करने  के  लिये  क्या प्रगति की  गई  है  ?

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  से  निगम  ने  कभी

 हाल ही  में  १५०  लाख  डालर  के  ग्र नुमा नित  मूल्य  की  कोयला  खनन  संबंधी  मशीनरी  le  संयंत्र  की

 खरीद  करने  के  लिये  सारे  संसार  से  तीन  टेंडर  मांगे  हैं  ।  इसमें  से  wade  से  कितना  सामान

 खरीदा  जायगा  यह  अभी  नहीं  बताया  जा  इसके  साथ  ही  निगम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहा

 है  कि  सिट्टी  खोदने  वाली  भारी  मशीनरी  शौर  aha  फालतू  क  अमरी की  प्रतिरक्षा  अतिरिक्त

 सम्पत्ति  योजना  के  अ्रधीन  खरीदे  जा  सकते  हे ं।  इन  चीजों  का  पुस्त  मुल्य
 ४०

 लाख  डालर  है
 ।

 बिक्री  एक  सरकार  से  दूसरी  सरकार  के  आधार  पर  होगी  कौर  प्रत्येक  सामान  पर  उसके  पुस्त  मूल्य

 का  ५  प्रतिशत  अंश  वसूल  किया  जायगा
 ।  इनमें से  कुछ  का  बनना  अमरीका  में  बन्द  हो  गया  है

 किन्तु  भारत  में  उनसे  काम  लिया  जा  सकता
 |  निगम  ५५  एक  टेक्निकल  पदाधिकारी  को  एक

 मास  के  लिये  अमरीका  भेज  रहा  है  जो  सामान  की  जांच  करेगा  तथा  जो  चीजें  भारत  सें  काम  शायाने

 वाली  होंगी  उनका  चुनाव  करेगा  और  भारतीय  संभरण  वाशिंगटन के  द्वारा  उनकी  खरीद

 की  व्यवस्था  करेगा  |  इससे  पता  लगेगा  कि  खरीद  इस  दात  पर  की  जायेंगी  कि  वास्तविक  जाच

 करने  के  च  सामान
 उपयुक्त  सिद्ध  हो  ।

 सरकारी  कर्मचारियों
 का  स्थानीय  निकायों में  चुनाव  लड़ना

 t¥oic.
 JS  भी  स०  म०  बनर्जी

 :

 ‘lst  तंगदिली  :

 बया  गुह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कप्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  अनुमति  प्राप्त  करने  पर  केन्द्रीय  सरकार
 के

 कर्म  चारी  स्थानीय  निकायों

 में  चुनाव  लड़  सकते  हें  ;

 यदि  तो  किन  विशिष्ट  शर्तों  पर  भ्र नू मति  की  जाती हैं
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 झर  जी  हां  ।

 किन्तु

 सरकार की  वर्तमान  नीति  सरकारी  कर्मचारियों को  स्थानीय  निकायों  में  चुनाव  लड़ने  के  लिये
 अनुमति

 देने  कहे
 a

 मल  अंग्रेजी



 PEGE
 TAT,  १०  Leys  लिखित  उत्तर

 भारत-पाकिस्तान  बक  संबंघी  करार

 1११६८.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :
 क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने
 की  कपा

 करेंगे
 कि  :

 १९५८  में  (३०  gus  TH)  भारत-पाकिस्तान  बेक  संबंधी  करार  के

 अधीन  भारत  की  बैकिंग  कम्पनियों  द्वारा  कितने  मूल्य  की  श्रास्तियां  वसूल  की  गई  हू  ;  कौर

 कितने  मूल्य  की  आस्तियों  की  वसूलो  mat  तक  नहीं  हुई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  भारतीय  बैंकों

 पत्री  वर्ष  g&us  के
 प्रथम  दस  महीनों में  ६  लाख  रुपये

 प्राप्त  हुए थे  जो
 पश्चिमी  पाकिस्तान

 भारत  की  भ्र ग्रिम  राशि  थी  जिसके  बारे  में  बैंकिंग  करार  संबंधी  क्रियान्वयन  समिति  की  सहायता

 मांगी  गई  थी  ।

 पश्चिमी  पाकिस्तान  में  भारतीय  बैंकों  की  आस्तियों  का  कुल  मूल्य  जो  अभी  तक  वसूल

 नहीं  किया  जा  सका  उसका  अमानत  लगभग  ५  करोड़  रुपया  लगाया  गया  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  में  भ्रष्टाचार

 1  श्री do  चं०  फार्मा
 1११९४.

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  ग ह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  ग्रीन  ce  AV—-LG  PE4S—KE  में  (३०  १९५८

 तक  )  सरकारी  कम  चोरियों
 के  विरूद्ध  भ्रष्टाचार  के  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  ;

 ऐसे  मामलों  को  निबटाने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  गई  है
 !

 कितने  कम  चोरियों  पर  अभियोग  चलाया  गया है  ;

 कितने  मामलों  की  अभी  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ;

 मंत्री  गो०  To  Pe YO—UG

 (३०  १९५८  TH)  ay

 एक  भ्रष्टाचार  विरोधी  एकक  स्थापित  किया  गया  है  जो  मुख्य  सचिव  के  निदेशानुसार

 किया  करता  जो  सकता  पदाधिकारी  भी  है  ।

 ७  को  न्यायलयों  द्वारा  शौर  ६०  व्यक्तियों  को  विभाग  द्वारा  दण्ड  दिया  गया  ।

 3 र्  |

 पंजाब  में  श्रस्पुदयता

 ११२००.  श्री  दी०  चे  फार्मा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पंजाब  राज्य  में  अस्पृश्यता  निवारण  संबंधी  प्रचार  करने  के  लिये

 PEYS—KE  में  कितनी  राशि  श्रांवटित  की  गई

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  योजना  प्रस्तुत
 की

 है  ;

 यदि  तो  वे  योजनाएं  किस  प्रकार  की  हैं  जिन  पर  यह  राशि  व्यय  करने  का  विचार

 मूल  sat  में



 {eso  लिखित  उत्तर  १०  gays

 गृह-कार्य
 उपमंत्री  :  ६  2,000  रुप  ।

 जी  हां  ।

 e  यह  wife  सिनेमा  ड्रामा  आदि  के  द्वारा  प्रचार  कार्यों  में  व्यय  की

 जागी  |

 afd माध्य  |  है  |  दि क  शिक्षा  का  पुनर्गठन

 क के
 दी०  चे

 1१२०१.  4  श्री  राम  कृष्ण  :

 दलजीत  सिंह  :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगे  कि  :

 पंजाब  सरकार  द्वारा  माध्यमिक  दिक्षा  के  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  में  PEYS-VE  में

 कितनी  योजनायें  प्रस्तुत  की  गई  हैं  ;

 क्या  इन  में  से  कोई  योजना  मंजूर
 की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिये  पंजाब  सरकार  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  अथवा  देने

 का  विचार है

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  ग्यारह  |

 न  नतम  प्रक्रिया
 के  ग्र तु सार  वित्तीय  सहायता  लेखा  के  अधीन  ी  जाती  है  ।

 केद्रीय  सहायता के  रूप  में  १६  .  ०५  लाख  रुप  राशि  देने  का  विचार है  |

 ~
 भारत  मं  विदेशी  छात्र

 1१२०२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ८  १९४५८  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  १६  ५७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  क  <1  भारत  में  ग्रध्ययन  करने  वाले

 कितने  छात्र  PELY-4E  ,  १९५६  -५७  कौर  १९४७-५८  में  भारत  a  थे  ?

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  जानकारीं  एकत्र  की  जा  रही  है  जो  यथासमय

 सभा-पटल  पर  रख
 '

 जायेगी  ।

 नाभिकीय  विज्ञान  तथा  इंजीनियरिंग

 TLR;R,  श्री  दी०  च े०  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  १८

 ca  mt
 gua  प्र तारांकित  प्रीत  संख्या  ४  ५४  न  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 विद्यालयों  में  नाभिकीय  विज्ञान  कौर  नाभिकीय  इंजीनियरिंग  पा  य-क्रम  लागू  करने  के  बारे  में  क्या

 प्रगति  की  गई  है  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो ०  रुड़की  fasa-

 विद्यालय  द्वारा  निर्णय  विज्ञान  कौर  नाभिकीय  इंजीनियरिंग  पाठ्यक्रम  बारे  में  प्रस्तुत  की  गई

 योजना  की  जांच  वैज्ञानिकों  ate  इ ंजीनियरों  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  कर  रही  है  ।  श्रान्त

 तरार  किया  जा  रहा  है  ।

 विद्यालय  द्वारा
 प्रस्तुत  की  गई  एक  इंसी  प्रकार  की  योजना  पर  भी

 मूल  wast  में



 १०  g&us  लिखित  उत्तर  2&8

 दिल्‍ली में  सरकारी  सहायता  प्राप्त  गर  सरकारी  स्कूल

 1१२०४.  श्री  दी०  च०  शर्मा  :
 कया  शिक्षा  मंत्री  १८  alr et  के  ्रतारांकिंत  प्रशन

 तय  ४६७
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली
 प्रौढ़

 नई  दिल्‍ली
 के

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  उन  ग  र  सरकारी  स्कूलों  के  लिये  स्थायी  रूप  से  इमा  रनों  की  व्यवस्था  करनें  के

 बारे  में  क्या  शर  चरागे  प्रगति  की  गई  है  जो  इस  समय  या  तो  तम्हें  में  लगते  हैं  या  रूप  से

 शेड  आदि  म॑  लगते  हैं  ;  अर

 इस  ara  के  लिये  क्या  कोई  राशि  मंजूर  की  गई  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  गौर  प्रमुख  रूप  से  तो  गर-सरकारी

 स्कूलों  के  प्रबन्ध  का  यह  उत्तरदायित्व  होता  हू  कि  वे  अरपन  नियंत्रण  में  चलाया  जाने  वाले

 स्कूलों  के  लिये  स्थायी  इमारतों  की  व्यवस्था  करें  फिर  भी  सरकार  उन्हें  ky  रियायत  पर  स्थान

 प्राप्त  इमारत  बनाने  तथा  उपयुक्त  मामलों  में  वित्तीय  सहायता  दे  कर  उन  की  सहायता  कर

 सकती  है  |  सरकार  उन्हें  वास्तविक  व्यय  का  २/३  तक  भवन  श्रमदान  के  रूप  में  प्रघिकाधघिक  १  लाख

 रुपय  तक  दे  सकती  है  ।  प्राय-व्यस्क  में  इस  के  लिए  प्रति  वर्ष  २  लाख  रुपयें  का  उपबन्ध  किया  जाता है
 ।

 जमना  के  किनारों  से  गांवों  का  हटाया  जाना

 श्री  दी०  चं०  दार्मा

 1१२०५
 श्री  वाजपेयी

 क्या  गह-कार्य  मंत्री
 ३०  LEYS  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  ११५०  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जमना  के  किनारों  पर  ऊंची  सतंह  पर  स्थित  उन  १२  गांवों  को  वहां

 से  हटाने  के  बारे  में  ग्रोवर  अराग  क्या  प्रगति  की  गई  है  जो  प्रति  वर्ष  बाढ़  से  प्रभावित  होते  हैँ
 ?

 मंत्री  ato  ब०  :  एक  गांव  केਂ  अलावा  अन्य  गांवों  के  लोगों  को

 जो  नए  प्लाट  or  fea  किये  गये  थे  उन  का  कब्ज़ा  दे  दिया  गया  है  ।  ढाका  सिरपुर  गांव

 क्षेत्र में  )
 में  विकास  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  मकान  बनाने  के  लिये  संबंधित  ग्रामवासियों  को  ऋण

 देनें  के  प्रबन्ध  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है

 दिल्‍ली  के  गर-सरकारी  राज्य  सहायता  प्राप्त  स्कूल

 दी०  wo  sat

 1१२०६.  <  श्री  राम  कृष्ण

 श्री  भक्त  दिन

 क्या  दिक्षा  मंत्री  २६  १९५८  के  द्र तारांकित  न्यून  संख्या  Gey  सत्तर  सम्बन्ध

 म  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली 1.0  पैर-सरकारी  राज्य  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  की  कार्यपद्धति  पर  रिपोर्ट  देवे

 के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाह वाही  की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  ने  समिति  की  सारी  सिफारिशें  रू  रकार  कर ली  टू  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  दी  गई  हूं  ;  तौर

 उस  के  क्या  कारण हें
 ?

 अ  नाणााणााीणााापाणणाणणाणा

 मूल  अंग्रेजी  में में



 फि मन  द
 YER  ||  mate  बत  उत्तर  १०  १९५८

 शिक्षा  मंत्री  का  ला०  सोमाली )  से  समिति  के  प्रतिवेदन  की  तभी

 विस्तृत  रूप  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनिमय

 1१२०७.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  ऑ्रधघिनियम  के  अधीन  १९५८  में  oa  तक  कुल  कितने  मामलों

 को  न्याय-निर्णयन  किया  गया  अर

 दण्ड-स्वरूप  कुल  कितनी  राशि  लगाई  गई  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  १०३  मामले  ।

 G,02,0G%  रुपये  |

 चन्द्रा नदी  क  ऊपर  पुल

 1१२०८  श्री  हेम  राज  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  जोब रांग  म्यार  मादा  में  चन्द्रा  नदी  के  ऊपर  पुल  बनाने

 के  बारे  में  पंजाब  सरकार  द्वारा  कोई  प्रति  दन  प्राप्त  हुजरा  है  ;  अपर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  काय  वाही  क  गई  है  तौर  उस  न  लिये  कितनी  राठी  मंजूर

 की  गई  है

 ( उपमंत्री  :  \  रजा  at

 राज्य  सरकार
 का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ate  इस  कार्य  के  लियें  १  .  ८८

 लाख  रुपये  मंजूर  किये  गये  हैं  ।

 लाहौल  स्पीती

 1१२०६.  श्री  हेम  राज  :  कया  गुह-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fz  +t}
 य  पंचवर्षीय  योजना  में  ब  TH लाहौल  प्रौढ़  स्थिति  क्षेत्रों  के  विकास  nh  लिये  f

 कुल
 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ;  a

 लाहौल  ate  स्थिति  के  लिये  ग्रेग-गरल  ging  क्या  हूँ  ?

 पगाह-कार्य  उपमंत्री
 :  मांगी  गई  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
 |  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  .€८]

 लाहौल  श्र  स्पीती  क्षेत्रों  के  लिये  स्वीकृत  राशि  के  अलग-अलग  द्रांकड़ों  सम्बन्धी

 जानकारी  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  जो  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ज्वालामुखी  का  तेल  fern  स्कूल

 1१२१०.  श्री  हेम  राज  :  कया  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 ज्वालामुखी  में  खोले  जाने  वाले  तेल  fare  स्कूल  में  प्रवेश  पाने  के  लिये  क्या

 अ्रहेतायें  निर्धारित  की  गई  हैं  ;  त्र
 ———————  a

 कमला  प्रेमी  में
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 ~  op  et ay  wr
 क्या  इस  स्कूल  में  ate  टाप-मेन  ६!  ARES  प्  हनन प्यू  लिये  कोई  '  व्यवस्था

 करने  का  विचार है  ?

 खान  श्र  तेल  मंत्री  क०  दे०  :  ईंजीनिर्यारिंग  के  स्नातक  अथवा

 सरवर-स्नातक  जिन  को  छिप  सम्बन्धी  अन्य
 प  rr  शौर 4  Qi  जो  तेल  aar  प्राकृतिक  गैस  att  में

 गर  मिल दंग  क कय  में  तरशिक्षग  नियत  कर  रहे हँ
 ।  यदि  बाहर  से  उपयुक्त  उम्मीदवार  जाते  तो  उन

 पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 जी  नहीं  ।

 had
 बम्बई  म  कहो  a

 1१२११.  श्री  पांगरकर  :  faa  मंत्री  यह  बताने  की  रक  करेंगे  कि

 बम्बई  राज्य  में  PEYV-NS  में  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  तम्बाकू की  खेती
 की

 जा  रही

 बम्बई में  REY  में  तम्बाकू  पर  उत्पादन  Yow  की  कितनी  राशि  बक़ाया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी देस  )  शर  (a)

 तम्बाकू  बोई  जाने  वाली  एकड़  बकाया  शुल्क

 सख्या  )

 8 %,00%  रबर  gy

 rata  बतन

 1१२१२
 श्री  ही०  तार

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सदस्य  सेना  के  कर्मचारियों को  यदि  वे  सेवा  निवृत्त
 ही

 राजनीतिक  कार्यकलापों में  भाग  लेते  हें  तो  उन्हें  निवृत्ति  वेतन  नहीं  दिया  जाता  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हे
 ?

 उपमंत्री  मजीठिया )  आर  सेना  के
 निवृत्ति

 वेतन  प्राप्त

 करने  वालों  को  किसी  राजनीतिक  दल  का  सदस्य  बनाने  पर  उनका  वेतन  बन्द  नहीं  किया  जाता  |

 बचतें  कि  वह  दल  सरकार  द्वारा  गेर  का तूती  नहीं  घोषित  किया  गया  श्र  वह  अपने

 से  खड़े  होकर  सरकार  की  नीति  की
 प्रा लोच ना  नहीं

 करते है  निवृत्ति वेतन  राजनी
 तिक  ढंग  के

 करने  पर  किसी न्यायालय  द्वारा  दण्ड  दिये  जाने  पर  शिया  स्थानीय  राज्य  सरकार  /  प्रशासन  की

 सिफारिश  पर  बन्द  कर  दिया  जाता  है  ।  इसके  अलावा  एरिया  कमांडर
 जैसे  सक्षम  प्राधिकार  द्वारा

 न्याय  निर्णयन
 कपि

 जाने  पर  यदि कि  ती  कमेंट्री  पर  साम्प्रदायिक  उपद्रव  की  किस्म  का  राजनीतिक

 दुर्व्यवहार  का  अपराध  लगाने  पर  भी  नियुक्ति  वेतन  रोक  दिया  जाता  सक्षम  प्राधिकार  द्वारा

 स्थानीय  सरका  [saat  के  परामर्श  से  उपयुक्त  मामलों  में  पूर्ण  वेतन  श्ंथवा  उसका  कुछ  अंश

 बा
 देना  फिर  से  चालू  किया  जा  सकता  है

 a

 पाल  न्र गज़ा  म

 296(A)  LSD—



 £esv  लिखित  उत्तर  १०  ZEKS

 उत्तर  प्रदेश  में  दीक्षितों  की  बेकारी

 1१२१३.  श्री  सरजू  पांडे  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 छि

 क्या  उत्तर  प्रदेश
 की

 सरकार  को  PEYV-NS  दें
 दीक्षितों

 की
 बेकारी  में

 कमी
 करने

 क

 लिए  सरकार  द्वारा  कोई  भ्रनृदान  दिया  गया

 यदि  तो  वह  राशि  कितनी  कौर

 उत्तर  प्रदेश  में  १६५७-५८  में  उपर्युक्त  योजना  के  घिन  कुल  कितने  लोगों  को  काम

 मिला था
 ?

 शिक्षा  मंत्री  (Sto  काम  ला०  जी

 २१,३४१  रुपये  की  केन्द्रीय  राशि  स्वीकृत  की
 गई  थी

 ।

 १६५७-५८  में  इस  योजना  के  अधीन  किसी  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  थी  इस

 योजना  के  अधीन  नियुक्ति  किये  जाने  का  वर्ष  १€  ५५-५६  था  ।  योजना  की  धूर्तों  के  अ्रतुसार  LEXY

 में  नियत  किये  गये  व्यक्तियों  की  सेवायों  को  जारी  रखने  के  लिये  किये  गये  व्यय  का  २४

 प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  के  रूप  में  दिया  गया  था  प्रौढ़  इसी  कारण  केन्द्रीय  अनुदान

 PEXGENS  में  भी  मंजूर  किया  गया  यद्यपि  उस  वर्ष  कोई  नियुक्ति  नहीं  की  गई  थी  ।

 उड़ीसा की  afar  जातियां

 १२१४  श्री  प्र०  गे  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यट  बताने  की  करेंगे  कि

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना काल  में  केन्द्रीय  ख़ादिम  जाति  कल्याण  योजना  अनुदान

 मे ंसे  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  मंजूर की  गई  थी

 इस  कार्य  के  लिए  विभिन्न  मदों  पर  उप-डिवीज़न  के  अनुसार  वास्तव  में  कितना

 व्यय  किया  गया

 क्या  राज्य  ने  कुल  अनुदान  का  पूरा  उपयोग  किया
 शर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उ  मंत्री  2, XR,%8,000  रुपये  ।

 उप-डिवीज़न वार  व्यय  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हू
 ।

 जी

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 श्रवुसुचित  जातियां

 1१२१५.  श्री  सीरिया
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १८  १६५८  अ्रतारांकित  प्रदान

 संख्या
 SYo

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 (#)
 क्या  अनुसूचित  जातियों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 तथा  संघ
 क्षेत्र  में

 केन्द्र  द्वारा  चलाई
 गई  योजनाओं

 के  भ्रन्तगंत
 RENE  में  प्राप्त  लक्ष्यों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 अरब  उपलब्ध हो  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  वह  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी

 ?

 मूल  ग्रेजी  में



 बाजार  १०  fe¥s  लिखित  उत्तर  ReSy

 गृह-कार्य  उपमंत्री  मांगी  गई  जानकारी  बताने  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  waar  संख्या  ce]  मंसुर की  सरकार  से

 प्रगति  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिये  कल्याण  संस्था

 1१२१६.  श्री
 उ०  च०  पटनायक  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की
 करेंगे  कि

 निम्न  संस्थापकों  को  क्या  वित्तीय  सहायता  ate  wer  सुविधाएं  दी  गई  हें

 )  भारतीय  नाविक  तथा  विमान  चालक  बोर्ड

 (२)  शेरगिल  भारतीय  भूतपूर्व  सैनिक  कल्याण  फेडरेशन  तथा  उक्त  फेडरेशन  कीं

 सदस्य  शौर

 इन  संगठनों  के  कार्यकलापों  का  समायोजन  किस  प्रकार  किया  जाता  है
 ?

 उपमंत्री  )  श्र  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १००]

 लोहे  की  छड़ें  इरादी

 1१२१७.  श्री  लीलाघर  weet  क्या  खान  धवन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे fe

 क्या  यह  सच  है  कि  लोहे  की  aris  का  भ्राता  राज्य  का  कोटा  १९५४ से  संबंधित

 एज  द्वारा  नहीं  उठाया  गया  है

 यदि  तो  इस  प्रकार  कितनी  मात्रा  व्यतीत हो  गई
 और

 क्या  इस  राज्य  की  अत्यघिक  कठिनाइयों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  चालू  वर्ष  में
 सरकार

 व्य पप गत  कोटा  देने  का  विचार  करती  है  ?

 खान  कौर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  fag) :  कौर  जानकारी
 इस

 कारण  उपलब्ध  नहीं  है  कि  इस्पात  का  श्रेणीवार  नियतन  केवल  QWaYe  से  शुरू  किया  गया  है
 ।

 इस  समय  उसे  उठाने  वाले  एजेंट  नहीं  न्  सामान  सीधे  राज्य  सरकार  द्वारा  उठाया  जा  रहा  है
 ।

 TATA  राज्य  को  १-४-५८ से  RW VR-UG  के  बीच  लोहे  की  छड़ों  प्रादि  की  &X3  टन  मात्रा  आवंटित

 की  गई  थी  जिसमें  से  १९४५८  तक  ३३४५  टन  भेजा  जा  चुका  है  ।

 जी  सामान्य निर्णय  यह  है  कि  १-४-५६  से  पहले  के  सभी  समायोजित काडर

 रह  कर  दिये  सभी  राज्यों  के  मामले  में  लागू  1)

 दीवार के  स्मारक

 1१२१८  श्रीमती  मजीदा  अहमद  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्न  बातें  दिखाई  गई  हों
 :--

 में  राष्ट्रीय  महत्व  के  सुरक्षित  स्मारकों
 की

 देख  भाल  करने  पर

 पिछे  पांच  वर्षों  में  राशि  व्यय  की  गई
 और

 ———$——
 नया

 इन
 में  से  al  के  निकट  भविष्य  oferta  करने  का  कोई  विचार  a?

 मल  गरंप्रेजी  में



 eg  ESTES Kol  उत्तर  Qo  १९५८

 वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०

 रुपय

 PEYV-Y!  १५,२२४.  ००

 PELY-4G  BRR.  0.0

 €  ५६-५७  g&,  0°

 १४  9-५८  ७,  Ia€.  VC

 REUSE  (aqax  XS  ~  Waxy,  ०४

 जी  पुरातत्व विभाग  स्मारकों  की  देख-रेख  और  उनकी  मरम्मत  करता

 उनका  जीर्णोद्धार  नहीं  करता

 निवासी  वेतन

 २  श्री  कर्मी सिह  जी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  की  रियासत  की  भूतपूर्व  सेनाओं
 ५

 भारतीय  सेनाओं  में  विलयन  at

 जाने  के  ead  भी  स  भी  कर्मचारियों &  लिये  निवृत्ति  वेतन  मंजूर  कर  दिया  गया  ग्रोवर

 यदि  नहीं  तो  लम्बित  मामलों  में  शीघ्रता  करने  लिये  कया  का  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  मजीठिया )
 राजस्थान  कीਂ  भूतपूर्व  रियासतों  की  सेनाओं

 एककों  ग  र-भारतीय  सेना  एककों से
 मिन  कर्मचारियों

 के
 निवृत्ति

 वेतन
 संबंध

 तरी

 दावों  का  निपटारा करना  जिन्हें  रियासत की  सेना  a  भारत  सेना  में  विलयन  होन के  कारण  सेवा  से

 अलग  कर  दिया  गया  केन  गय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।  निवासी  वेतन  उपदान के  हकदार  TF

 कर्मचारियों की  कुल  संख्या  ११,१६६  थी ।  २३  मामलों को  छोड़  कर  निवृत्ति  उपदान

 के  दावों  का  निबटारा कर  दिया गया  है  |

 a)  २  अनिर्णीत  मामलों  में  थिरकता  करने  के  लिये  निम्न  कार्यवाही  की  गई  है

 (2)  बाजे  वालों  वे  g  मामलों में  सैनिक  निवृत्ति  वेतन  नियम  लाग  होते
 हैं  ।  नियमित

 सर्विस  बक  ना  अभाव  में  श्र  पिछले  तीन  वर्षों  का  औसत  ब्रेन  क़ा  हिसाब  लगाने

 में  कठिनाई a  कारण  य॑  मामले  as  तक  रोक  लिये  गये  थे  ।  निम्न  लिये  विशेष

 सरकारी  मंजूरी  दी  गई  है
 :--

 (१)  एक  विशेष  मामले  दे  रूप  में  तैयार की  गई  सर्विस  बुक  प्रौढ़  उस  में  की  गई

 प्रविष्टियां  स्वीकार  आर

 (२)  सामान्य  बतन  h  आधार पर  उन  का  निवृत्ति  वेतन  निर्धारित  करना  |

 निवृत्ति  बतन  मगर
 करत  वाला  प्राधिकार  उदाहरणतः  प्रतिरक्षा  लेखा

 इलाहबाद  से  यह  बताने  के  लिये  कहा  गया  है  कि  क्या  कु  ड  ग्रन्थ  ऐ  वी  चो  लें  हूँ  जिन  के  बारे  में

 सरकारी  आदेशों  की  ्रावव्यकता  है  ।

 (२)  एक  मामले में  पदाघिकारी  देਂ  सेवा  कराल  में  तीन  स्पष्ट  परिजन  रियासत की  सेना

 मे ंदो  बार  एक  जयपुर  राज्य  में  एक  अरसे  निक  सरकारी  कर्म  चारी  की  हैसियत  से  ।  उसे  कितना ha

 aaa  fae  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।  रियासत  की  सेना  में  उस  ने  जितने  काल  तक  प्रति  बार  नौकरी

 की  थी
 उस

 के  लिये  उपदान
 की  मं  जूरी  देने  बारे  में  कार्यवाही  की

 जा
 रही  है  |

 अन्य
 दो

 बार  उस  की

 सेवा  में  जो  परिवर्तन  हु  ए  उस  पा  लिये  भी  निवृत्ति  वेतन  देते  था  प्रशन  की  जांच
 की  जा  रही  है

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 (3)  पदा  ं  के  जो  चीन  श्र  मामले  अनिर्णीत  हैं  उन  बारे  में  प्रारम्भ  मे ंही  इस  दृष्टि

 से
 कि  वे  अनियमित  पदाति  कारी  उपदान

 के  श्र  तु  पति
 देने  की

 व्यवस्था  करने
 के  सम्बन्ध में  भ्र

 देश

 जारी  किये  जा  चु  ते  ।  तत्पश्चात  यह  पता  लगा  कि  उन्हें  रियासत  का  नियमित  कमीशन  प्राप्त  था  ।

 राजस्थान  स्वागत  की  सेना  के  नियमित  पदाधिकारियों  ऋ  रूप  में  उन्हें  निवृत्ति
 /  उपदान  मंजूर  करने

 के  लिये  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली में  जल  संभरण

 1१२२०.  श्री  दो०  चं०  प्रतिरक्षा मं  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  geuse में  वजीराबाद  पम्पिंग  स्टेशन से  दिल्ली  ate  नई  दिल्ली

 को  दिये  af  वाले जल  पं  तर  ग  कों  बहाल  करते  के  लिये  भारतीय  सशस्त्र  सेना  की  सहायता  लेनी

 पड़ी

 तो  geyaq में  शापिंग  स्टेशन  पर  कितने  पर  सशस्त्र  सेना  के  कितने  व्यक्तियों  को

 काम  करना  ग्रोवर

 पॉर्म्पिग  स्टेशन  तक  पानी  पहुंचाते  वाली  नहरों  की  खुदाई  करने  में  सेना  को  कितनी

 सफलता  मिली  ?

 उपमंत्री  :
 जी  a

 अ्रजिक  से  अधिक  ६८४  कर्म  वारी  काम  पर  लगाये  fea  स्टेशन  पर  की  की  मात्रा

 के भ्रतु तार  इको  में  परिवर्तन  होता  रहा  |

 पम्पिंग  स्टेशन  में  पाती ले  जाने  वाली  चे  नलों  की  खुदाई  करने  में  वे  सकल  १९

 १९५८  को  रात  को  सेना  वे  दिल्लो  को  पाती  सप्लाई  करने  का  पुरा  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लिया

 शर ४८  2.0  नें उन्हों ते  एक  प्रिय  ब्  पल  बना  कर  सप्लाई  बहाल  कर  दी  ।  २९  28us

 तक  वे  ग्रश्य/त।  अनल  से  काम  लेते  रहे  प्रोर  इत  दौरान  में  उन्हों  के  मुख्य  चैनल की  खुदाई  श्र  कर

 उस  के  परचा  उन्हों  २५  geus  तक  मुख्य  चेनल  से  काम  लेना  जारी  रखते  हुए  सारा

 उत्तरदायित्व  दिल्‍ली  सुपुर्दे  कर  दिया  ।

 श्राफ  लाइफ

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 1१२२१.
 श्री स०  Wo  सामन्त :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आफक  लाइ  ह  की  पांडुलिपि  का  परीक्षण  किया

 यदि  तो  कया  यह  प्रकाशित  होने  वाली  और

 इस  की  बिक्री  कब  area  होगी  ?

 *{ Fare  मंत्री  का०  ला०  :
 मरी  स्टोरी

 श्राफ  लाइक की पांडुलिपि की  पांडुलिपि

 का  प  क्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रौढ़
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 pitas

 1,  Story  of  Life.
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 हिमाचल  प्रदेश  में  पंचायत  घर

 १२२२.  श्री  पदम  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना के  श्रतुसार  अरब  तक  feat
 पंचायत  घर

 निर्मित  हो  चुके

 ad  geys—yve  तक  कितने  उचायत  घर  बनाये  जा  चुके

 योजना  कब  तक  पुरी  होगी

 १२  पंचायत  घर  बनाये  जा  चे
 a

 mg-eTa  मंत्री  गो०  ब०

 @  |

 रोक  war  १६  पंचायत  घरों  के ate  २२  पंचायत घर  बनाए जा  रहे

 fat  सामान  प्राप्त  रहा है  ।  दूसरी  पंच साला  योजना के  अन्त  तक  €२

 पंचायत  घर  बनाने  है  श्र  शीराज़ा  है  कि  योजना  काल  के  समाप्त  होने  तक

 ये  बन  कर  तयार  हो  जायेंगे  |

 केन्द्रीय  झा पात  सहायता  प्रशिक्षण  संस्था

 १२२३.  at  पदम  देव  :  क्या  गह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  आपात  प्रशिक्षण  नागपुर में  aa  तक  कितने  लोगों  को  प्रशिक्षण

 दिया  गया  कौर

 प्रशिक्षार्थी  के  योग्यता  अर  ara  का  कया  माप  दंड  ग्रपेक्षित  है
 ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  weet

 विभिन्‍न  wraf  में  ट्रेनिंग  पाने  far  लोगों  को  aaa  योग्यता झ्र ों  और

 उम्र  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या  १०१]

 जातियों  के  ऋण

 श्रे
 म  देव

 शी  हेम  राज

 कया  गृह-कार्य मंत्री  २६  १९५८  फे
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  ६६६  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 तीन  वर्ष  से
 श्रमिक

 काल  से  युग  कितनी राशि  का  भुगतान  नहीं  हुजरा  जिसे

 केन्द्रीय  जाति  कल्याण  सलाहकार  च् बोड  की  के  झुकाकर  वर्ष  झर

 PEXG—HE  में  अरब तक  में  डाल  दिया  गया  कौर

 क्या  आदिम जाति  फे  लोगो ंसे  वसूल  किये
 जाने  वाले लग

 को

 कुल  राशि  को
 जानने

 के  प्रयत्न  गयी  गये  थे
 ?

 yet  उपमंत्री  :  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया हैँ  जिस

 में  राज्य
 सरकारों दवारा

 इस  सिफारिश
 पर  को

 गई  कार्यवाही
 या  इस

 मामले
 में

 उन  के  विचार

 दिये  हुर  है
 हूं  ।  परिशिष्ट  3,  श्रवूबन्ध  संख्या  १०२]

 ari

 मूल  reais
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 हिमाचल  प्रदेश  fart  सभा

 १२२४५.  श्री  पदम  देव
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण  सभा-पटल  पर  रखते  कीਂ  कॉ

 करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित  जानकारी  दी

 वर्ष  PELY—YE  में  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा  ate  उसके  प्रशासन  पर  कितना

 व्यय  किया  गया  ;  श्र

 वर्ष  exo-Xs F fenTae TeT में  हिमाचल  प्रदेश  प्रादेशिक  परिषद्‌ को शझ्रनु दान को  अनु  दान  कौर  म्रंशदान देने

 पर  कितना  व्यय  gar
 ?

 भी  —
 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  धन  v  १३,६९६  ४  रुपय ।

 9%, 84,000  रुपये  |

 हिमाचल प्रदेश  के  कर्मचारियों  को  हिन्दी  पढ़ाना

 १२२६.  पदम  देव :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  हिन्दी  न  जानने  वाले  सरकारी

 कर्मचारियों

 को  हिन्दी  सिखाने  के

 लिय ेक्या  प्रबन्ध किये  गये  हैं  ;

 क्या  भर्ती  करते  समय  हिन्दी  जानने  वाले  उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  हिन्दी  के  सारे  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी में  दिये  जाते हूं

 गृह-कार्य  मं  त्र
 गो०  ब०  )  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  के  ग्रधिकांश  कर्म  चारी

 हिन्दी  जानते हैं  ।  पुलिस  ate जेल  विभागों  के  हिन्दी  न  जानने  वाले  कर्म  चारियों  को  हिन्दी  सिखाने

 का  इन्तजाम किया  गया  हैं  ।

 ग्र
 (7)  हिमाचल  प्रदेश  के  स्कूलों  में  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  है  नौकरी  के  लिए

 ara  वालें  नये  उम्मीदवार  हिन्दी  जानते  हैं  ।

 ज्यादातर 1

 अ्रसनिक  प्रतिरक्षा  कर्मचारी

 1१२२७.  श्री  स०  म०  बनर्जी  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  असैनिक  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति  के  बाद  भविष्य  निधि  उपदान

 का  भुगतान  कर  दिया  जाता  है  या  कि  काफी  समय  बाद  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  भुगतान  करने  के  मामले
 दो

 तीन  वर्ष  से  लम्बित  हैँ

 यदि  तो  युद्ध  समग्री  युद्ध  सामग्री  एम०  रख  एस०  श्र  टैक्नीकल

 विकास  प्रतिष्ठान  में
 १  अक्तूबर  १६५८  को

 कितने  मामले  लम्बित
 शौर

 इस  विलम्ब को  दूर  करने  के  बारे  में  क्या  कार्पवाह्दी की  गई  हू  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  ऐसा  नहीं  होता

 ।

 जी  हां  ।

 (7)
 जानकारी  एकम  की  जा  रही  है

 और
 सभा-प

 टल  पर  रख
 दी  जायेगी

 ।

 pat  रंगरेजी  म में
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 कुछ  मामलों  का  निबटारा करने  में  असाधारण  विलम्ब  होते  के
 कारणों  की  व्याख्या

 करने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  जिसमें  यह  भी  बताया  गया  कि  उनका  शीघ्र

 निबटारा  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की
 गई  हूँ

 ।  परिशिष्ट  २;  अनुबन्ध  संख्या  १०  ३]

 दोहरे  कराधान  के  बारे  में  भारत-कनाडा वार्ता

 1१२२८.  श्री  श्रीनारायण  दास  :
 कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दोहरे  कराधान  से  बचने  के  बारे  में  भारत  कनाडा  वार्ता  पूरी  हो  गई  हैं  ;  और

 यदि
 तो

 क्या  समझौता  garg
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  )
 ate

 एक
 शिष्टमण्डल  जिसमें  श्री  वी  ०  alo

 केन्द्रीय  राजस्व  बो  श्री  एच०  एन०  केन्द्र  य  राजस्व  बोड़ें

 ब्रोकर  श्री  एम०  एस०  शिव  अवर  केन्द्रीय  राजस्व  थे  १  2&4s  को

 कनाडा  गया  ।  वें  कनाडा  के  कराधान  प्राधिकारियों  के  साथ  इस  उद्देश्य  से  बातचीत  करेंगे  कि  पर

 दोहरे  कराधान
 को

 रोकने  के  लिये  कोई  समझौता  करने  की  कोई  सम्भावना  है  या  नहीं  ।

 बहु प्रयोजनीय  स्कूल

 1१२२८.
 पंडित  ato  ato  तिवारी  :

 गे  देव

 क्यो  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  )  अब  तक  कितने  बहु प्र मोज नीय  स्कूल  खोले  गये  हें  ;  शौर

 बहु प्र् योजनीय  स्कूल  से  दिक्षा  प्राप्त  छात्र  र  सेकेंडरी  स्कूल  से  मैट्रिक  पास  छात्र  के

 स्तरों  में  क्या  अ्रन्तर  होता  है  ?

 परीक्षा  मंत्री  Bo  ला०  उपलब्ध  जानकारी  के  अ्रनुसार  आंकड़े  ये

 ह

 उड़ीसा

 त्रिपुरा

 असाम  १७

 उत्तर  प्रदेश  रे

 मद्रास  १२५

 बिहार  RX

 आंध्र  प्रदेश  हद

 राजस्थान  3c

 मध्य  प्रदेश  ३०

 पश्चिमी  बंगाल  R0c

 ११२

 मैसुर  ३८

 जम्म  झर  काश्मीर

 बम्बई  १६

 go v2

 tara  ale
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 उच्चतर  माध्यमिक
 बहुमत  योजनीय  स्कूल  से  शिक्षा  प्राप्त  करने  के

 बाद  कोई
 विघार्थी

 तीन  वर्ष  के  डिग्री  भकोसे  ें बेग  प्राप्त  कर  सकता हैं  जबकि  एक  साधारण  माध्यमिक  स्कूल  शिक्षा

 प्राप्त  करने  वाले  छात्र  को  चार  वर्ज  का  कोर्स  करना  पड़ेगा  या  एक  वर्ज  के  लिपे  उसे

 पूर्व  का  किस  लेता  पड़ेंगी  ।

 प्राय कर को  बकाया

 1१२३०.  श्री  वें०  उठ  नायर  :  क्या  वित्त  फंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  करदाताओं

 के  पांसे  श्रायकर  की  कुल  कितनी राशि  बकाया  है  जिन्हें  एक  लाख  से  अधिक  कर
 देना

 था
 ?

 मंत्री  सिरा रजि  :  उन  करदाताओं  जिनकी  बकाया  राशि  लाख

 रपये  से  झ्रंधिक  आयकर  अतिरिक्त  लाभकर  अर  व्यापार  लाभकर  भी  शामिल  हैं  )

 की  कुल  बकाया  राशि  ३०-४९-१९४८  को  Ys’  कप  करोड़  रुपये  थी  |

 केन्द्रीय कांच  तथा  सिरेमिक  गवेषणा  संस्था

 t  RRL  श्री  रंमेंडवर  टोंटियाँ  कया  बेमानी  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  की  केन्द्रीय  कांच  तथा  सिरेमिक  ग्रे  लगा  संस्था  ने  बेकार

 अभ्रक  काप्रयोग  करके  विट  ग्राउण्ड  श्रमिक  बनाने  की  विधि  का  पता  लंगाया है  ;

 यदि  तो  इस  नई  विधि  का  क्या  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 इस  नई  विधि
 से  भारत  में

 कितना
 ग्राउण्ड  श्रमिक  तैयार  किया  जा  सकता  हैं  ?

 गवेषणा  शर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  ata):  जी  हां  ।

 इस  विधि  द्वारा  प्लास्टिक  झर  ढलाई  के  उद्योगों  में  काम  जाते  वाले

 ग्राउण्ड  भ्रामक  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  |

 (7)  राष्ट्रीय  गवेषणा  विकास  निगम  इसके  वाणिज्य  विदोहन  के  लिये  झ्रावश्यक  कार्यवाही

 कर
 रहा  है

 ।  प्रारम्भ  में  १०००  टन  ग्राउण्ड  अर्क  प्रति  वर्ष  तैयार  करने  वाला  एक  यूनिट  लगाने

 का  सुझाव  दिया  गया  है
 ।

 फंड  बेक  arian  सम्मेलन

 att  नागी  रेड्ड
 :

 श्रीमती  कृष्णन  :

 श्री  दे०  राव :

 पंडित  हवा  ना०  तिवारी  :

 श्री
 प्र ०  |: हूँ ०.  तारिक

 मसौदा  अहमद  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  झापा  करेंगे
 कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  किये  गये  फंड-बैंक  के  वार्षिक  सम्मेलन  में  भारतीय  शिष्टमंडल  के

 सदस्यों के  क्या  नाम  हें  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 sea  देशों  से  आने  वाले  प्रतिनिधियों  को  कया  सुविधायें  दी
 श्र

 इन  सम्मेलनों  पर  कुल  कितनी  राशि  ख़ाँ  की  गई
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 नई  दिल्‍ली  में  किये  गये  ig~Th  सम्मेलन  में

 भारतीय  शिष्टमंडल  की  रचना  सभा-पटल  पर  रखी  गई  सुची  में  बताई  गई  है
 ।

 परिशिष्ट

 श्रतुबर्ध छे  संख्या  १०४]

 फंड-बैंक  जेसी  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के  विशिष्ट  अभिकरणों  द्वारा
 श्रायोजित

 राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  वाले  शिष्टमंडलों  को  संयुक्त  राष्ट्र
 तथा

 १९४७  के  हस्तगत  जो  सुविधायें  मिलती  ह  उनके  भ्र ति रिक्त  उन्हें  निःशुल्क  चिकित्सा

 धर  निःशुल्क  परिवहन  शिष्टमंडल को  एक  आगरा  जयपुर  की
 यात्रा

 करने  की  सुविधायें  दी  गई  थीं  ate  प्रतिनिधियों  के  लिये  कुछ  सांस्कृ/तक  ak  सामाजिक  उत्सवों
 का

 भी  आयोजन किया  गया  था

 ठीक-ठीक  यह  बताना  संभव  नहीं
 कि

 सम्मेलन  पर  भारत  सरकार  का  कितना  ast

 हुआ  क्योंकि  at  कुछ
 बिल

 नहीं  मिले  हैं
 ।  अनुमान  है  कि  खर्चे  ६  लाख  रुपये  के  लगभग  gar

 ?

 केन्द्रीय  मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  गवेषणा  संस्था

 राम  कृष्ण  :

 ए  थी
 जीत  सिह  सरहदी  :

 att  विभूति  मिश्र  :

 .  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  |  करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  में  एक  केन्द्रीय  मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  गवेषणा  संस्था  स्थापित  करने

 की  कोई  योजना है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  भर

 संस्था  अपना  कार्य  कब  करेगी
 ?

 गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०
 |

 oft

 ait

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  पथ्या  १०४५]

 लगभग  एक  वर्ष  में  अनुसन्धान  काय  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 दिल्ली  में  चोरियां  ate  डक  मियां

 1१२३४.  श्री  राम  कृष्ण  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  झापा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 कुछ  व्यक्तियों  से  सवाल  जवाब  करने  पर  पुलिस  को  दिल्‍ली  में  हुई

 बहुत  सी  लूट  के  मामलों  चोरियों  का  सुराग  मिला  है  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  &  सवाल  जवाब  किये  गये  कौर  कितनों  को  गिरफ्तार

 मूल  धंप्रेजी  में
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 क्या  उन  से  कोई  सम्पत्ति  बरामद हुई  है  ;
 कौर

 यदि  तो  वह  सम्पत्ति  किस  प्रकार  की  थी
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To  जी  हां  ।

 (@)  १०  ।

 जी  हां

 एक  मोटर  के  डाक्टरों  के  टाइपराइटर  शौर  साइकलें

 जिनका मूल्य  ४६,७५०  रुपये  है  ।  इसके  अतिरिक्त  दो
 कारें

 are  ३  जिनका  प्रयोग

 वे  डकैतियां  करते  समय  किया  करते  भी  प्राप्त  हुए  ।

 पश्चिमी बंगाल  उड़ीसा  विवाद

 श्री  राम  कृष्ण :

 श्री

 1१२३५. ९
 श्री  अजित  सिह  सरहदी  :

 |

 डा०  राम  gat  fag
 :

 | azare  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  झा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उड़ीसा  के  तट  पर  मछलियां  पकड़ने  के  अधिकारों  सम्बन्धी  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 कौर  उड़ीसा  सरकार  के  विवाद  का  निबटारा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  समझौता  हुप्रा  है
 ?

 गृह-कार्ड  मंत्री
 गो०  ब०  :  श्र  पूर्वी  जोनल  परिष रू  के  गत

 बठक  में  इ  स  मामले  पर  चर्चा  की  गई  थी  कौर  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  इस  बारे  में  समझौता

 करने
 के

 लिये
 दोनों  सरकारों  के  मुख्य  सचिव  विचार  करें

 ।
 at  क्या  प्रगति  हुई  इस  बारे  में  सुचना

 की प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।

 स्टेट  एपतोसियेटिड  बैंकों  का  भारत  के  राज्य  बेक  के  साथ  मिलाया  जाना

 श्री  राम  कृष्ण :

 |
 श्री  जीत  fag  सरहदी

 :

 ay  वॉरियर

 1१२३६.
 <

 थ्रो  वासुदेवन  नायर  :

 q

 श्रीमती  पावती  छष्णन्‌
 :

 |  थी  :

 क्या  वित्त  मंत्री २६  १९४५८  के  तारांकित संख्या  SAE  क  उत्तर  के  सम्बन्ध में के

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भ्रमित  भारतीय  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  इन  सिफारिशों  पर  कि  प्रमुख

 स्टेट  एसोसियेटिड बैंकों  को  भारत के  राज्य  बेक  में  मिला  दिया  विचार  करके  उसका  परीक्षण

 किया गया

 yas  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया

 भारत के  राज्य  बेक  में  कौन-कौन  से  बैंक  मिलायें  जाने  वालें  ;  भौर

 श्ंशधघारियों  को  किस  दर  से  प्रतिकर  दिया  जायेगा
 ?

 वित्त  मंत्रों  मोरारजी  :  जी  हां  |

 सिफारिशों  के  मूल  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 ।

 श्र
 ait  इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  कोई  अन्तिम  fata

 नहीं  किया  गया  है  ।

 का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 FEAR.  श्री  राम  कृष्ण  :
 कया

 खान  परौ  मंत्री  े  १९५८  के

 अ्रतारांकित प्रशन  संख्या  Pes  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  |  करेंगे  कि

 क्या  PEXO-45  में  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण
 द्वारा

 काश्मीर
 में  किये  गये

 खनिज

 पदार्थों  के  श्रनुसंघान के  प्रतिवेदन  तैयार
 हो

 गये  हैं
 ;

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी
 ?

 part  शोर  तेल  मंत्रीਂ  के
 ०  दे०  मालवीय  )  :  PEYO-NG  में  काश्मीर  में  भारत  के

 भूतत्वीय  सवाल  द्वारा  खनिज  पदार्थों  के  लिये  किये  गये  अनुसन्धान  के  दो  प्रतिवेदन  तैयार
 हो

 चुके

 भारत  के  भूतत्वीय  सर्वोक्षण  के  पदाधिकारियों  द्वारा  किये  गये  भ्रनुसन्धान  के  प्रतिवेदन

 की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  नहीं  रखी  जाती  हे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  की  अभिरुचि  हो  तो  में

 उन्हें  PEXY-YS
 के  फील्ड  सीज़न  में  काश्मीर  में

 किये  गये  काय  के  प्रतिवेदन  की  प्रति  उपलब्ध

 कर  सकता हूं  ।  ये  प्रतियां  कुछ  समय  में  प्रकाशित  हो  जा  देंगी  ।

 रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  लिये  aaa  तथा  मशीनरी

 1१२३८.  श्री  मुरारका  :
 क्या  खान  ale  इबन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  et  तक  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  को  केवल  २६  करोड़  रुपये

 के  संयन्त्र  तथा  मशीनें  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  शेष  संयन्त्र  मंगवाया जा  चुका  है

 (7)
 श्री  तक  प्राप्त

 हो
 चुके  संयन्त्र  तथा  मशीनरी  में

 से
 कितना  लगाया  जा  चुका  कौर

 (7)
 कितने  प्रतिशत  संयन्त्र  और  मशीनरी  प्राप्त  हो  चुकी  ite  लगाई  जा  चुकी

 खान  शौर  इंजन  मंत्री
 स्वर्ण

 :  से  ३१  2eyus
 तक  2,€¥,9G 0  टन  संयन्त्र  पौर  मशीनरी  रूरकेला में

 में  पहुंचाई जा  चुकी है  जिसमें  से  ८५,६७६  टन

 लगाई  जा  चुकी  है  ।
 इसका  ठीक-ठीक  मूल्य  ज्ञात  नहीं  है  दोष  संयन्त्र  अनुसूचित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  मनवाया  जा  रहा  है  ।

 मूल  भंग्रेडी  में
 ु  न
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 संयन्त्र  उपकरण  का
 ५७

 प्रतिशत
 भाग

 मंगवाया  जा  चुका  है  इस  में  से  ४४
 प्रतिशत  लगाया  जा  चुका  है  ।

 इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  में  विलम्ब

 1१२३८.  श्री  मुरारका  :  क्या  इप्पात, खान शर खान  प्रो  ईधन  मंत्री  ८  १९५८  के

 तारांकित प्रश्न  संख्या  १०१६  के  एक  प्रतिपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यंह  बताने
 की

 “11  करेंगे

 किः

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  अथवा
 ने  यह  हिसाब  लगाया

 हू  कि  कारखानों के  निर्माण  में  विलम्ब  के  कारण  प्रतिदिन  कितनी हानि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ;

 विलम्ब  को  कम  करने  के  लिये  सब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  करने  का

 विचार है  ?

 1  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वरण  fag):  श्र  (a)  जेसा कि
 ८

 2EXS  को  तारांकित प्रश्न  संख्या  १०१६  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  संयंत्र  के  विभिन्न  विभागों

 का  काम  पूरा  कर  की  तिथियां  प्रारम्भ  में  ही  निश्चित  कर  दी  गई  थीं  ।  संविदाओं में  भी  इन  तिथियों

 का  उल्लेख  किया  गया  था  ताकि  कार्य  समय  पर  समाप्त  हो  जाये  न्य  कार्य  से  उन  का  समन्वय

 रहे  ।
 हानि  का  अनुमान  इस  पर  लगाना  पड़ेगा  कि  यदि  विभागों  का  काम  निश्चित  तिथियों

 पर  पूरा  हो  जाता  तो  उत्पादन  की  रफ्तार  क्या  होती  ।  कारखाने के  सभी  विभागों  को  पूरा  उत्पादन

 करन  में  समय  लगेगा  |  कितना  समय  लगेगा  यह  केवल  इस  पर  frat  नहीं  करता  कि

 काम  किस  प्रकार  है  प्रौढ़  उस  में  क्या  कठिनाइयां  ह  बल्कि  इस  पर  भी  निर्भर  करता  है  कि  काय  करने

 वाले-कितने  दक्ष  शर  प्रवीण हैं
 ।  हानि का  अनुमान  लगाने  के  लिये  ये  पूर्व॑  धारणायें  भी  बनानी  पड़ेंगी

 कि
 जितना  उत्पादन  होता  उतना  आयात  भी  करना  पड़ता  ।  इन  कारणों  से  इस  प्रकार  का  हिसाब

 लगाने  से  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होता
 ।

 परन्तु  यदि  धारणा  बना  जाये
 कि

 पूर्ण  उत्पादन करने

 के  लिये  उतना  ही  समय  लगेगा  चाहे  वह  कभी  भी  आरम्भ  किया  जाये  तो  इस  तथाकथित  हानि  का

 हिसाब  प्रति  दिन  उत्पादन  के  मूल्य  के  आधार  पर  यह  मानते  हुए  कि  सम्बन्धित  विभाग  पूर्ण  क्षमता

 से  उत्पादन  कर  रहा  लगाना  पड़ेगा  |  प्रत्येक  संयंत्र  में  प्रति  दिन  2c 00  टन  तैयार  इस्पात  का

 उत्पादन  होगा  ।  इस  का  मूल्य  मोटे  तौर  पर  €  लाख  रुपये  होगा  |  हिन्दुस्तान  स्टील
 प्रा  वेट

 कैलमेटे

 को
 कितना  लाभ  होगा  इस  विषय  में  amit  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 काय  को
 शी  कर

 समाप्त  करने  कौर  जहां  कहीं  सम्भव है  समय
 की  कमी  को  करने

 के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कोयला  उत्पादन  के  लक्ष्य

 1१२४०.  श्री  मुरारका  :  क्या  खान  ale  इंधन  मंत्री  सभा-पटल पर  एक
 विवरण

 रखने  की  करेंगे  जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि  PER E-XY  १९५७-५८  में  सरकारी

 alg  गैर-सरकारी  क्षेत्रों
 में

 कोयला  उत्पादन  पर  कुल  कितना  ad  किया
 गया

 कौर
 इस

 प्रयोजनों

 PEYS-NE  में  कितना  खर्च  करने  की  संभावना है  ?

 मल  ७०५: अंग्रेज़ी में
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 खान  wie  इंधन  मंत्रो
 स्वर्ण  :  गनर  चका  पान  ४

 re
 किये गये

 खच  के  भ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  जानकारी  एकत्र  करने  में  काफी  समय  कौर  मेहनत  लगेगी

 क्योंकि  कोयला  खानों  की  संख्या  बहुत  है
 |

 सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  मं  जानकारी  यह  है  :--

 PEXR-XY  2,0¥,\90,0
 66  रुपये

 PEYY-NS  ३,३२,६४,०००  रुपये

 PENGHE  १०,७९२,  ७०,०००  झपटे

 होने  की  सम्भावना

 केरल  विश्वविद्यालय

 २४१.
 1  थ्री  वारियर :

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  में  समुद्र  विज्ञानਂ  विभाग  स्थापित  किया

 गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  इस  विभाग  को  कोई  विशेष  अनुदान  दिया  गया  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 जी  हां  ।  REVo  मभ्‌ ध् तपू्वं  त्रावणकोर

 विश्वविद्यालय द्वारा  स्थापित  किये  गये  मेराइन  बायोलाजी  विभाग  की  गतिविधियों  का  विस्तार  कर

 के  उसे  श्रोशियनो  ग्राफ  विभाग  का  नाम  दे  दिया  गया  है  ।

 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  ने  विभाग  के
 विकास

 के  लिये  QEXO-§ 0 HT MATT की  धि

 के  लिये  निम्नलिखित  राशियां  अनुमोदित  तथा  स्वीकृत  की  हैं

 प्रयोजन  कल  श्रनमोदित  श्रमदान  आयोग

 लागत  द्वारा  स्वीकार

 अ्रनावतक
 e

 १.
 '

 फर्नीचर  तथा  अन्य  आवश्यकतायें  %,40,000  ६६,६६५

 2,00,000  ६६,६६६

 %,Y%0,000 कुल  श्रनावतंक

 SS

 ह

 रे  रेहे
 े

 ज  (१९४७-६१  की  कुल  rate  के  लिये  )

 कर्मचारियों  तथा  संचालन  BR,000
 ¥2,No

 _

 Oceanography,
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 कोलम्बो  जाने  वाले  यात्रियों  की  गिरफ्तारी

 1१२४२.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 दया  यह  ,  सच

 है  कि  इटली  के  नामक  जहाज  में  जनेवा  से  कोलम्बो  जाने  वाले  दो  यात्रियों  को  १४  अक्तूबर

 2e¥s  को  बम्बई  में  इसलिये  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  कि  उन  के  केबिन  में  ऐसे  दस्तावेज़  मिले

 जिन  से  वे  arrest  ठहराये  जा  सकते  थे
 ?

 मंत्री  गो ०  ब०  :  जी  हां  ।

 शिक्षा
 संस्थानों

 में  स्थानों  रक्षण

 1१२४३.  श्री  इ०  मधुसुदन  राव
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 किन्हीं  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  मंत्रालय  की  इस  प्रार्थना  को  स्वीकार  किया

 है
 कि

 शिक्षा  संस्थानों  में  ty  चत  ख़ादिम  जातियों  कौर  अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों  के
 लिये  २०

 प्रतिशत  स्थान  रक्षित  रखे  जायें  कौर  इन  छात्रों  के  लिये  ary  सीमा  तीन  वर्ष  श्र  बढ़ा  दी  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  कया  नाम  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  कौर  अपेक्षित  जानकारी  देने

 वाले  विवरण  सभा-पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  परिशिष्ट
 ३,  अनुबन्ध  संख्या  १०६]

 सोने  का  चोरो  छिपे  व्यापार

 1१२४४.  श्री  रघुनाथ fag
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  कया  यह  सच  है  कि

 जलपोत  एस०  एस०  के  एंजिन  रूम  से  2,290,900  रुपये  का  सोना  २०  Feks

 को  बम्बई  के  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों  ने  उस  समय  निकाला  जब  जहाज़  फारस  की  खाड़ी  से

 पाया था  ?

 मंत्री  मोरारजी
 :

 जी  हां
 ।

 खान  तथा  व्यावहारिक  भूतत्व  भारतीय  धनबाद

 श्री  झूलन  fag : 1१२४४.

 श्री  | ह  Yo  सिह  :

 क्या  बैठाती  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 :

 धनबाद  के  खान  तथा  व्यावहारिक  भूतत्व  शास्त्र  के  भारतीय  स्कूल  में  प्रसिद्ध  के  arf

 रिक्त  एक  निदेशक  की  नियुक्ति  के  प  अध्यापन  तथा  प्रशासनिक  प्रबन्ध  में  क्या  सुघार  हुए  ;

 नये  प्रबन्ध के  कारण  कुल  कितना  अतिरिक्त व्यय  gat  ;  शर

 निदेशकों की  नियुक्ति  कित  कारणों से  संघ  लोक-सेवा  आयोग  की
 सिफारिशों  सें  नहीं

 की
 गई  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  six  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  Ho  मो ०  :  सकल

 के
 विस्तार

 तथा  विकास  की  एक  योजना  लागू  की  जा  रही  है  ।  खान  इंजीनियर रंग  का  डिग्री  का

 क्रम  दुगना  कर  दिया  गया  हूँ  तथा  व्यावहारिक  भू-भौतिक  के  लिये  नया  पाठ्यक्रम  लागू  कर  दिया
 गया  है  .।

 मूल  भ्ंप्रेज़ी
 में
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 '  ३१-३-१९४५८  तक  ३३,०००  रुपये  का  प्रतिष्ठित  व्यय  किया  गया  इस

 ३३६  रुपये  प्रति  माह  का  अतिरिक्त  व्यय  है  ।

 भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  के  wage  जिन  की  सेवायें  बढ़ा  दी  गई  थीं

 खान  तथा  व्यावहारिक  भूतत्व  शास्त्र  के  भारतीय  स्कूल  के  १  १९५७ से  ३०  geus  तक

 निदेशक थे  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  विनियमों  के  ग्रीस  एक  वर्ष  की  अधिकतम

 अवधि  के  लिये  भ्र स्थायी  तौर  पर  यह  नियुक्ति  की  गई  ।  इस  पद  को  स्थायी  बनाने  की  स्वीकृति  तथा

 तत्परचात्‌ संघ लोक संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  से  इस  पर  नियुक्ति  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जा  रहा
 || t है

 अलीपुर  तथा  कंझावाला  ब्लाक

 ११२४६.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  ग्रह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नी  वल  किन

 कय कंझावाला  ब्लाक  में  कई  हजार  एकड़  भूमि  नालियां  बन्द  हो  जाने  के  कारण  पानी  भर  गया  है  ;

 शौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०
 :  दिल्‍ली  प्रशासन को  इस  प्रकार  की

 शिका
 नकात

 मिली हैं  कि  भारी  वर्षा  के  का
 ण

 कुछ  स्थानों  पर  पानी  भर  गया  है
 ।

 fama  नालियों  में  मिलाने  वाली  नई  अस्थायी  नालियां  स्थानीय  ग्रामवासियों की

 सहायता  से  खोर  कर  यथासंभव  पानी  निकाला  जा  रहा  है
 ।

 जामसर  जिंप्सम  खानें

 १२४७.  श्री प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  राजस्थान  के  बीकानेर  डिवीजन  में  जामसर  जिप्सम  खान  के  eat  किए  क्षेत्रफल  भूमि

 aa  जमीन  के  स्तर  से  वह  कितने  घन  Ge  नीची  है
 ?

 खान  wt
 तेल

 मंत्री  के०  Fo  बीकानेर  डिवीजन  में  बीकानेर

 जिप्सम
 लि०

 की
 दोनों  खानों  का

 क्षेत्रफल
 ४.  २७  वर्गमील  इन  खुली  खा  ह  में

 काम
 करने  का

 स्थान
 जमीन  के  स्तर  से  ३०  फीट  नीचा  है

 ।

 त्रिपुरा  परिषद्‌  के  कर्मचारी

 1१२४८.  श्री  दशरथ देव  क्या  पहला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 vax  विदुर  snare  fee  हाथ  eft  लक्स  सी  हक  गति  T Th  को  मिलो

 है

 जस  मे

 राद

 शक  परिषद
 के

 कर्मचारियों  की  सेवायों  को  निवृत्ति  वेतन  की  सेवायें  :  बनाने  की  की

 गई
 है  ;

 7 a (a) ike ate. a,  तो  इस  सम्वत  मे  बया  काय वाह  की  गई  है
 ?

 ay  हड
 गृह-कार्य  मंत्री  गो०

 (#)  जा  el  |  ह

 मामला  विचाराधीन है  ।

 में
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 त्रिपुरा  प्रशासन

 1१२४९.  श्री  दशरथ  देव
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  त्रिपुरा  प्रशासन  को  भ्र गर ताला  के  नगरीय  क्षेत्र  में  लगाये  जाने  वाले  नये
 कर

 जिन  की  अधिसूचना  त्रिपुरा  गजट  में  की  गई  के  विरुद्ध  कुछ  भ्रभ्यावेदन  मिले  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो

 उन  पर  क्या  कायेवाही  की  गई  है
 ?

 जगह-काय  मंत्री  गो०  नं०  :  भ्र  .  जी  हां  ।  प्रशासन  को  किराया-दर

 के  प्रारूप में  अगतरताला  नगर  के  लिये  प्रस्थापित  किरायों की  दरों  के  विरुद्ध  कितनी  ही

 आपत्तियां  मिली  हैं  ।  उन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 चोरी  छपे  लायें  गये  सोने  का  पकड़ा  जाना

 श्रीमती  मजीदा  :

 rated  att  रघुनाथ  सिह  :

 श्री प०  Alo  बारूपाल

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २४  ce  के  एक फ्रांसीसी स्टीमर  बदन  से  वापस  कराते

 ं
 हुए  एक  भारतीय  यात्री  के  पास  से  बम्बई  शुल्क  पदाधिकारियो ंने  २४०  तोला  सोना

 और

 यदि
 तो

 घटना  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 aan  ~
 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ग्रोवर

 जी  हां  ।
 फ्रांसीसी  जहाज  एस  एस

 कम्ब  जਂ  के  द्वारा  अरदन  से  जाये  एक  भारतीय  यात्री  के  सामान  में  से  बम्बई  सीमा  शुल्क  पदाधिक
 रियों

 नें  २४२  तोले  सोना  पकड़ा
 |  सोने  की  सलाखें  बना ली  गयी  थीं  सन्दूक में  सब  से

 नीचे  रखी  हुई  थीं  ।

 att  पैर  काला  रोगन  किया  gar  था  तथा  पेरिस  प्लास्टर  लगा  था  ।

 प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  बिकास  संगठन

 1१९५१.  श्री  उ०  Wo  पटनायक  :
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  छापा  करेंगे  fe  :

 ं

 प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  विकास  संगठन  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  वैज्ञानिकों  की  स्वीकृति

 तथा  इस  समय  कितने  काम  कर  रहे  कौर

 संगठन  के  गतंव्य  क्या  हैं  ?

 उपमंत्री  :  प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  विकास  संगठन  के

 लिये  वैसा
 निक

 परामशंदाताश्ों  समेत  १७  वरिष्ठ  नियुक्तियों  के  अतिरिक्त  १४५  वरिष्ठ  तथा  १२६

 कनिष्ठ  वैज्ञानिक/प्रचिधिक  पदाधिकारी  स्वीकृत  हैं  ।  इस  समय  १६  वरिष्ठ  पदाधिकारी

 निक  पदाधिकारी  तथा  इससे  उच्च  तथा  १६३  वरिष्ठ
 तथा  कनिष्ठ  पदाधिकारी

 वैज्ञानिक  प्रथम  वरिष्ट  वैज्ञानिक  पदाधिकारी  द्वितीय  श्रेणी  तथा  कनिष्ठ

 वैज्ञानिक
 इस  समय  नियुक्त हैं  ।

 _  eee ee

 अंग्रेजी  में

 49%6(A)



 २०००  लिखित  उत्तर  १०  १  Yc

 संक्षेप  मं  प्रतिरक्षा  गवेषणा  तथा  विकास  संगठन  नोबल  वायु

 बल  केਂ  उपकरण  जैसे  गोली  इंजीनियर  विमान  तथा

 गाड़ी  की  गवेषणा  ,  डिजाइन  तथा  विकास  के  लिये  जिम्मेदार  है  ।

 रेडियो  वाल्व

 1१२५२.  श्री  मुरारका  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  में  रेडियो

 वाल्व  बनाने  का  निर्णय कर  लिया

 यदि
 तो

 क्या  किसी  विदेश  से  सहायता  लेनें  का  विचार  ax

 योजना  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हो  चुकी है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  सिद्धान्त  रूप  में  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड

 ने  रेडियो  वाल्व  बनाने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ।

 are  .  एक  विदेशी  सारे  से  सहायता के  बारे  में  बात  चीत  काफी

 चुकी है  ।

 पाकिस्तानियों  का  निश्चित  अवधि  से  अधिक  ठहरना

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 1१२५३.
 Lat  विश्व  नाथ  राय  :

 कया  गह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५८  तक  जितने वीसा  तथा  अनुमति पत्र  जारी  किये  गये

 es  वक
 उनके  अनुसार  निश्चित

 अवधि  समाप्त  होने  के परचात भ  ८०,०००  से  झ्र  Tah

 भारत  में  ठहरे  हुए

 पूर्वी  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान से  भराये  पाकिस्तानियों की  जातिवार  wa  संख्या

 शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  से
 निक

 शासन  होने
 के  पश्चात्  बिना  किसी  वीसा  अथवा

 अनुमति  पत्र  के  भारत  में  राने  वाले
 पाकिस्तानियों  की

 संख्या
 अब  बढ़ गई  है  ?

 मंत्री
 गो०  Fo  :  से  जानकारी  एकत्रित  की

 जा  रही

 तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विमानों  के  ढकने  के  लिये  तिरपाल

 1१२५४.  थी  राम  कृष्ण  रेड्डी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ८:

 क्या  विमानों  के  ढ़कने  के  लिये  तिरपालों  का  इतना
 उत्पादन  होने लगा  है  कि  भाई aS  ०.

 एफ०  के  प्रत्येक  स्टेशन  को  एक  दिया  जा

 (=)  यदि
 तो  कितने  बनाये  जा  चुके  हें  तथा

 उनका
 उत्पादन  व्यय  क्या

 है
 ?

 ै  sist  में



 ?  १९५८  लिखित  उत्तर  २०० ै

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  )  देश  में  उत्पादित  तिरपालों  को  कुछ  विमान

 बल  के  हवाई  wet  ay  दिया  गया  है  ।

 लगभग  ¥2,000 RIF h By IC रुपये  के  व्यय  पर  तिरपाल  लिये  |

 जाकर  बस्ती  में  नागरिक  सुविधायें

 |  श्री  वाजपेयी

 1१२४४  1  श्री  उ०  ल०  पाटिल

 श्री  प्र०  Fo  गोपालन

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  रोहतक  रोड  की  शक्र  बस्ती  के  निवासियों  नागरिक  सुविधाओं

 के  सम्बन्ध  में  भ्रभ्यवेदन  मिला  झ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है

 मंत्री  गो०  ब०७  जी  हा

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  निगम  दुरुस्ती  ऐसे  सभी  क्षे  त्रों  का  जिन  में  मूल  भूत

 धायें  नहीं  सर्वेक्षण  कर  रही  है  तथा  निधि  प्राप्त  होनें  पर  इन  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये

 योजनायें  बनायेगी  |

 दिल्‍ली में  हाई  सकल

 १२५६.  श्री  प्रकाशा  वीर  शास्त्री  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 इस  समय  दिल्‍ली  राज्य  में  कितने  हाई  स्कूल  हैं  प्रौढ़  इन  स्कूलों  में  कितने  भ्र स्थायी  तथा
 कितने  स्थायी  भ्र ध्या पक  लगे  हुए

 दिल्‍ली  राज्य  में  इस  समय  अध्यापकों को  स्थायी  बनाने  की  क्या  ait

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  अर  हाई  स्कूल  खोलने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 iw  यदि  तो  कब  तक  इसे  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 9
 AS  सरकारी  श्र  रे  2 शिक्षा  मंत्रो  का०  ला०  श्रीमाली )  (१)

 दिल्‍ली
 में  ४

 सहायता  प्राप्त  गर-सरकारी  हाई  स्कूल  हें  ।

 (२)  सरकारी हाई  स्कूलों  में  ७०८  प्रस्थायी  प्रौढ़  VLE  स्थायी  अध्यापक  काम कर  रहे  है ं।

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  बारे  में  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  जो  यथा  समय  लोक-सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायंगी  ।

 स्थायी  पदों  पर  पक्की  नीय  क्ति  प्रवरता  के  आधार  पर  की  जाती  पर  प्रवक्ता के  साथ

 संतोषजनक  काम  शौर  अच्छा  स्वास्थ्य  होना  भी  आवश्यक  है  ।

 दिल्‍ली  में  ऐसे  झ्र  हाई  सकल  खोलने  की  कोई  योजना  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  है

 ।

 नये  उच्च
 माध्यमिक  स्कूल  खोलने  भौर/या  वर्तमान  हाई  स्कूल

 को  क्रम  उच्च  माध्यमिक

 स्कूलों  में
 बदलने  का  एक  कार्यक्रम  aay  बनाया  गया  है  ।
 ए

 ि  अंग्रेजी
 ् ba |
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 परिश्रमी  बंगाल  भूमि  विकास  आयोजन  श्रधघिनियम

 . 1१२५७.
 श्री  बांगंशी  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५१  तथा  ee a4  के  पश्चिमी  बंगाल  भूमि  विकास  तथा  आयोजन

 )
 अधिनियमों  को  त्रिपुरा  में  लागू  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  हां  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ।

 मंत्री  गो०  ब०  :  जी  att

 2EXR  का  संशोधन  विनियम  त्रिपुरा  में  लागू  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इस  का  उस

 प्रदेश से  कोई
 सम्बन्ध  नहीं था  ।  १९५५  के  अधिनियम को  लागू  करने  soe  पर

 विचार  किया

 जा  रहा  ।

 प्रीतिभोज  टिकट  श्रीधर

 Q8y4a.  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २६  १९५८ के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  ey  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारियों  द्वारा  प्रिविलिज  टिकट  sc  के  उपयोग  के  बारे  में  जो  एकत्रित की
 जा  रही

 थी  उस  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  अभी  कुछ  मंत्रालयों  से  सूचना  rl  बाकी

 उस
 के  प्राप्त होने  पूरी  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  जायेगी

 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ीਂ  जिलों  का  सर्वेक्षण

 WWE  श्री  सकत  हृदय  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १९५७-५८  में  मूगभे-शास्त्रियों  ते उतर  प्रदेश  के  पांच  पव  तीय  जिलों  इल्मो

 देहरादून  रोक  टिहरी-गढ़वाल  के  किन-कित  carat  सर्वेक्षण

 उन  स्थानों  के  खनिज  निक्षेपों  के  बारे  में  उनके  द्वारा  दी  गयी  रिपोर्टों  का  सार  कया

 (77)  उन  खनिज  निक्षेपों  की  खुदाई  के  सम्बन्ध  में  श्रब  तक  कया  प्रगति  हुई  अर

 ag  PENG-YE  के  लिये  कौन  सा  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया है
 ?

 खान  कौर
 तेल

 मंत्री  के०  दे०  कमरा  न वग  कौर  उपकरणों  की  कमी

 के  कारण  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  PEYG-XS  के  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  मौसम  में

 केवल  अल्मोड़ा  जिले  के  देवीलाल  कौर  बड़ा  कगार  नामक  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 किया |

 ate  श्रब  तक  जो  काम  किया  गया  है  उससे  किसी  विशेष  जल मागं  का  पता  नहीं

 लगता  |  लेकिन  भारत  म  नान  फेरस  घातुग्रों  के  महत्व  के  कारण  तांबा  रोक  सीसे  के
 भू  भंडारों  की

 खोज  का  काम  बढ़ाया  जा  रहा  हैं  ग्रोवर  अधिक  क्षेत्र  पर  किया  जा  रहा है  |

 PEYS-VE  के  लिये  जो  arian  बनाया  गया  है  उस  में  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 विभाग का  Ceua-Ne H fag के  लिये  क्षे  त्रीय  कार्यक्रम  भी  सम्मिलित है  ।  जिसकी  प्रति  संसद्‌
 के  पुस्तकालय

 में  भी  उपलब्ध
 Se

 मल  भ्र ग्रेजी  में



 १०  १९४८  लिखित  र  तर  २००३

 अफजलगढ़  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बस्ती

 १२६०.  श्री  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  १२  eu  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  YES  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  के  जिला  बिजनौर  में  अफजलगढ़  स्थित  भूतपूर्व  सैनिकों  की  बस्ती  में
 इस

 बीच

 सुधार  के  कौन  से  काय  सम्पन्न  हुए

 इस  बस्ती  को  पूर्णतया  विकसित  करने के  लिये  wa  कौन  से  कार्य  शेष

 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;.  रोक

 उन  कार्यों  के  कभी  तक  भी  पूरा  न  हो  सकने  के  कया  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा
 उपमंत्री  )  भूतपूर्व  सैनिकों  की  अफजलगढ़  की  बस्ती  में

 CRYO  से  १९४५८  के  समय  में  यह  यह  काम  सम्पन्न  हुए  हैं
 —0 ne

 लगभग  ११५०  एकड़  भूमि  को  कुषिथोग्य बनाया  गया  हैँ
 ।

 एक  पंचायतघर-युक्त-प्राइमरी

 स्कूल  तैयार  किया  गया  हैं  ।  एक  छोटा  डाकघर  प्रौढ़
 ४

 बच्चों  के  पाके  खोले  गये  हैं  ।

 नालागढ़ के  दो  मील  टुकड़े  पर  पत्थर  बिछाये  गये  हूँ  बस्ती  के  गांवों  को  मिलाने  वाली
 ४

 मील

 लम्बी  कोलतार  सड़क  तैयार  की  गई  है  ।  २०  मील  बिजली  के  तार  बिछाये  गये  हैं  ।  एक  श्राटे की

 चक्की  चार  खांड  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 एक  चीनी  का  कारखाना  जिसमें  प्रतिदिन  १०००  मन  गन्ना  पीड़ा  जा  सकेगा  तैयार  हो  रहा

 है
 ak  PeuE  में  उसमें  उत्पादन  जारी  होने

 की
 आशा

 है  ।

 १६  ale  yaya  सैनिकों  को  बसाया  गया  उन्हें  १६  जोड़ी  बेल  दिये  गये  हैं  ।

 लगभग  १९००  एकड़  भूमि  mat  कृषि योग्य  बनानी  बाकी  है  ।  एक  जूनियर हाई

 २  बसने  वालों  के  लिए  २७२  क्वेटा  एक  लोहार-तथा-बढ़ई

 का  कौर  पशुचिकित्सीय  भी  तैयार  करने  हैं  ।  दो  छोटे  चार  प्राइमरी  स्कूल  कौर

 ४
 बच्चों  के  पाके  खोले  जाने  हैं  ।  ग्राम्य  दस्तकारियां  स्थापित  करनी  हूँ  ।

 भूमि  को  कृषि योग्य  बनाने  का  काम  प्रगतिशील है  ।  जूनियर  हाई  स्कूल
 की

 इमारत
 के

 लिए  निधि  pert  का  प्रबन्ध  हो  रहा  है  ।  दूसरे  मदों  के  बारे  में  प्राथमिक  पग  उठाये  गये  हूँ  शर

 शेष  मदों  को  जितना  शीघ्र  हो  सके  कार्यान्वित  करने  के  लिए  यत्न  किये  जा  रहे  हूँ
 ।

 बस्ती  का  विस्तार  हो  रहा  है  कौर  विभिन्न  कार्य  आवश्यकता  कौर  बस्ती  की

 जनसंख्या  में  वुद्धि  अनुसार  संपन्न  किये  जा  रहे  हूँ  ।

 बहु-प्रयोजनीय  स्कूल

 1१२६१.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा
 करेंगे  कि  :.

 वर्त  मान  हायर  सेकेन्डरी  स्कूलों  को  बहुप्रयोजनीय  स्कूलों  में  परिवर्तित  करने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  प्रगति हुई  हैं  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इन  रकमों  के  पारित  के  लिए  ferry
 पं

 वर्षों  योजना  में  निश्चित  लक्ष्यों  को  पूरा

 करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  का  विचार  कर  रही  ह
 ?

 हमारा  जानकारों  के  अनुसार  १०४२ शिक्षा  मंत्री
 का  लाग

 :

 सेकेन्डरी  स्कूलों  विद्यालयों  )  को  क  सकल  बना  दिया  गया  है  |

 प्रगति  संतोषजनक  हैँ  तथा  आशा
 हूं

 कि  १४३७  बहुब्रयोजतोय  स्कूल  बनाने  का  लक्ष्य

 द्वितीय  योजना  में  पूरा  हो  जायेगा  |

 मणिपुर  में

 १२६२  श्री  ले  ०  श्म्र्वौ  सह  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  का  प्रयत्  करेंगे  कि

 PENG-E  में  मनीपुर  में  खेलों  की  उन्नति  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकार

 की  गई  है  ;  wk

 PEYG-KE  में  श्री  तक  मणिपुर  की  कित-किन  खेल  स़्थानों
 को

 कितना  कितना

 सहायक  दिया  गया  ?

 that  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  PEYG-NE  में  मणिपुर  म

 खला  की  उन्नति  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई  अ्रतदान  नहों  दिया  है  ।  मतदान  aes  आधार

 पर  दिये  जाते  हैं  तथा  PEYG-KE  में  किलो  राज्य  के  लिए  कोई  विशिष्ट  आवंटन  नहीं  किया  गया  है  |

 परन्तु  मनीपुर  प्रशासन  ने  अरब  तक  निम्न  प्रकार  से  २,८००  रुपये  की  राशि  स्वीकार  को  हू

 (१)  मुख्य  आयुक्त  के  विवेकानुसार  में  से  मनीपुर  खेल  ara  क (ग्रॉल  मनीपुर

 स्पोर्ट्स  को  ६००  रुपये

 (२)  मुख्य  आयुक्त  के  विवेकानुसार में
 से  अखिल  मनीपुर  बैडमिंटन  सन्या  को  २००  रुपये  |

 (३)  शिक्षा  राय-व्यस्क  में  से  छः  भिन्न  भिन्न  केन्द्रों  पांच  पहाड़ों  में  तथा  एक  घाटी

 स्थल  खेलों  का  संगीत  करने  के  लिए  २०००  रुपये  |

 मनीपुर  में  आदिस  जाति  क्षेत्र

 1१२६३
 श्री  ले०  अची  सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मनीपुर  के  श्रादिम  जाति  क्षेत्रों  में  सिचाई  ate  भूमि  कृष्यकरण के  लिए  PEXG-KS

 में  ६८,३४२  रुपये  व्यय  किये  गये  और

 यदि  तो  सिचाई  के  लिए  कितनी  लम्बी  नहरें  बनाई  गई  हूँ  तथा  प्रत्येक  परगने

 )
 में  कितन  एकड़  भूमि  खेती  योग्य  बनाई  गई  है

 ?

 _
 er

 उपमंत्री
 |  मिलती

 आल्वा  )  :
 )  शौर

 ).
 xe

 एकड़

 भूमि

 तलत  ee
 मे मो  व्यय  किये  गये  थे  ।

 परगना
 वार  आंकड़े  इकट्ठे

 किये
 जा  रहे  हैं  तथा  उपलब्ध

 ह ee  बान

 पाल  भ्रंग्रेजी में में
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 होन  पर  सभा-पटल  पर  रख  दिये
 जायंगे

 |  इसके  alate  तमेंगलाँग

 aTaT TAT T + aazvt aata

 खण्ड  में

 ११  एकड़  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  के के  लीची  २५  मोल  लम्बी  fears क गी  नहरें  बताने  के  लिए

 WS, FLE  रुपये  व्यय  किये  गये  थ े।

 मणिपुर  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  साक्षरता  केन्द्र

 1१२६४.  श्री  ले०  wat  सिह  :  क्या  गह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्रामम गायों  में  ७  साक्षरता  केन्द्र क्या  यह  सच  है  कि  मानपुर  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  विभिन्न

 खोले गये  शर

 यदि  तो  प्रत्येक  के  लिए  कितनी
 धनराशि

 आवंटित  की  गई  तथा  उसमें  किस

 शिकार  का  कार्य  होगा  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  बन
 :  )  पिछड़े  वर्गों  के

 लिए
 छः  साक्षरता  केन्द्र

 मि  क  te  we

 मेज  उपकरण  तथा  अध्यापन  कौर  अध्ययन  की  वस्तुएं  खरीदने  के  लिए  प्रत्येक

 केन्द्र के  लिए  २७५  रुपये  आवंटित किये  गये  हैं  ।  प्रत्येक  केन्द्र  तक  अध्यापक  को  प्रति  मास  १०

 रूप
 मानदेय  के  रूप  में  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है

 ।  Mea.  दो
 घंटे  के

 लिए
 संध्या

 काल  म

 लास  लगती  हू  ।  केन्द्र  में  खाने  वाले  व्यक्तियों  को  स्लेटें  शादी  मुफ्त  दी  ara  ।

 सेना  का  फालतू  सामान

 1१२६५.  सुनाया  प्रबल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५४
 से

 १९५८
 तक  प्रत्येक  वर्ष  बेचे  गये  सेना  के  फालतू  सामान  का  पुस्त

 व
 विक्रय

 भमूल्य  क्या  ग्रोवर

 सेना  में  फालतू  सामान  का  पता  लगाने  की  क्या  व्यवस्था  है
 ?

 पुप्रितिरक्षा  उपमंत्री
 :  PEYwAVY  से  Pe Yw-Ne  के  वित्तीय  वह

 में  बेचे  गये  फालतू  प्रतिरक्षा  सामान  के  पुस्त  मूल्य  तथा  विक्रय
 मूल्य  निम्नलिखित हैं

 ~~

 पुस्त  मूल्य  विक्रय  मलय

 )

 VERC-UY  न  करोड़  ३४५  करोड़

 रट  ५-४५  २२.५४  करोड़  ४.७८  करोड़

 कट  ५६-४७  १३.३५  करोड़  2. ey  करोड़

 न  YO-US  ह  ११.५६  करोड़  ३.४३  करोड़

 सेना
 के

 फालतू
 सामान

 के
 मृत्य  के  अतिरिक्त  इन  wripst  में  नौ  विमान  तथा  Te

 कारखानों  के  भांडारों  के  मूल्य  भी  शामिल है  उत्सर्जन  संगठन  आर्गेनाइजेशन

 wast  में
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 जिससे  ये  मांकड़  मंगाये  गये
 नी

 विमान  बल  तथा
 श्रायुव  कारखानों  के  फालतू  सामान  की

 wat  भ्रंश  सांख्यकी  नहीं  रखत ेहूँ  कौर  इसीलिये  केवल  सेना के  फालतू  सामान को  मूल्य  पता

 नहा ह  |

 (a)  विवरण  संबद्ध  है  ।  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संख्या  १०७]

 सिपाही

 1१२६६.  श्री  श्रम्बलम  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 भारतीय सेना  के  सिपाही  का  वेतन  तथा  सेवा  को  शर्तें क्या

 क्या  सिपाही के  लिए
 श्रनिवायं  भविष्य  निधि  योजना  शर

 सेवा  निवृत्त  होने  के  पश्चात्‌  उसको  कितनी  धनराशि  निवृत्ति वेतन  के  रूप  में  दी

 जाती  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री

 )  .
 वतन

 भारतीय  सेना  के  एक  प्रशिक्षित  सेनिक  को  वेतन  के  जिस  श्रेणी  में  वह  हो  उसके  भ्र तु सार

 ao  वतन  वर्गों  में  से  किसी  एक  में  रखा  जाता  है  कौर  फिर  इस  वर्ग  के  rae  भी  उसंकी  विधिक

 तथा
 दायर  व

 सेवा  अवधि  के  विभिन्न  श्रेणियों  में  से  एक  में  रखा  जाता  ह  ।

 सिपाही  की  वेतन  दरें  ३  रुपया  माहवार  आस्थगित  वेतन  भी  शामिल

 पह अडडा

 (१)  भरती के  समय  रंगरूट

 रुपय  माहवार

 सामान्य  भरती  दर  e  e  २०
 oo

 युवक  सेनिक--एक  वर्ष
 की  सेवा के

 N  fe  afr  वेतन  पाने

 के  लिए  प्रशिक्षित  अथवा  ग्रह  न  हुमा  हो  २२.५०

 मंट्रिकों
 की  भरती  दर  रंगरूटों  के  लिए  जिनका  भरती  के  समय

 मेट्रिक होना  श्रावश्यक  है  ३४,०००

 प्रवीणों  की  भरती  दर  वर्गों  की  श्रेणियों  के  जिनके
 वर्ग

 ३
 अथवा  ४

 भरती  के  समय  प्राविधिक sera  काम  की  ager  होना  श्रावक है  )
 के  उपयुक्त  दर

 श्रेणी
 के

 लिए  भरती  कि

 जाय  इसका

 निर्णय  कमान

 पदाधिकारी

 मूल  BATT
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 cs
 (२)

 प्रशिक्षित

 सेनिक

 at

 मक  कराता  Se  आ  हे

 श्रेणी  ४...  श्रेणी ३
 aa

 १
 i

 प्रतिमास  प्रतिमास  प्रतिमास

 रु० नये  पेसे  रु०  नये  पैसे  रु०  नय  पैसे  रु०  नये  qq

 ७२  Yo  ८२.  Yo  €० 00०

 ४० ,  ०0०  ५२.  Yo  ६२.  Yo  9.0  Yo

 ३४,  0°  wy.  ०0  ५२.  ४०  Xo (7)

 30.0  ००  RX.  00  ०0  भ्र  Yo

 (=)  Ro,  09०0  RR,  00  Yo,  ००

 0०0  ००0
 तथा  (*)  ce  Jo  ०9०0

 ३.  एक  सिपाही को
 २  .  ५०

 प्रतिमास
 की  दो

 वृद्धियाँ--एक पांच  वर्ष  पश्चात्‌ तथा  दूसरी  दस
 वर्ष

 मिलती  हे
 ।

 ४.  सिपाही  को  निम्नलिखित  भत्ते  मिलते

 १.  मंहगाई  भत्ता--यदि वेतन  ५०  पत्र  प्रतिमास  से  अधिक  नहीं  है
 तो  २२५०  प्रतिमास

 श्र  यदि  उसका  वेतन
 ००

 रुपये  तथा  Yoo  ००
 रुपये के  बीच  है  तो  RV. Ko ५०  रुपये  प्रतिमास  |

 २:  प्रतीकात्मक  भत्ता--उन  स्थानों  पर  जहां  कि  उक्त  भत्ता  भ्र सेनिक ों  को

 भ्र सैनिकों  से  ग्राम  |

 ३.  राशन  भत्ता--जब  मुफ्त  राशन  नहीं  दिए  १.  १७  रुपये से  ३  .  ००  रुपये  प्रति  व्यक्ति ।

 क्वाटर  न  दिये  जाने  पर  प्रतिकर  नियमों  के  अधीन  विवाहित  को  मिलने  वाला  स्थान  न  मिलने

 पर  १०  .  ५०  रुपये  प्रति  मास
 |

 दल्ली
 ।

 नई  दिल्‍ली  तथा  शिमला  में  ५०

 ५.  eared  भत्ता--नियमों  के  जब  निःशुल्क  की  व्यवस्था  न  ७  .  oo

 रुपये  प्रति  माह  भ्रधघिकतम |

 लिए  ।  प्रशिक्षण के  समय  २५०  रुपये  प्रति  मास  |  रंगरूट  तथा  ५.  ००
 रुपये  प्रति  माह  प्रशिक्षित

 सेनिक को  ॥

 ७.
 मुफ्ती  कपड़ा  भत्ता--मुफ्ती कपड़ा  खरीदने  के  लिए  a Qo°0  रुपये  |

 ८.
 ब्रास  कटवानें व  धुलाई  का  भत्ता--जहां पर  ये  सेवायें  उपलब्ध  नही ंहैं  २.  ००

 रू०  प्रति

 माहू
 ॥  |
 |

 an a  ५
 QY 00 WE ००  रुपये  प्रति  माह  जब €.  कुछ  परिस्थितियों  में  अन्य  विभिन्न  भत्ते--जसे  प  रा शूट  वेतन

 पैराशूट  का  काम  कर  रहा  हो  ।  पैराशूट  में  लगातार  २  वर्ष  तक  काम  करने  के  ष्  ५.  ००  रुपये

 प्रति  मांस  वेतन  में  वृद्धि  ।  भारत  से  बाहर  जानें  पर  १०  .  ००
 रुपये

 प्रति
 मास  विदेश  भत्ता

 |
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 सेवा  की  शर्त

 सिपाही  की  सेवा  की  शर्तों  में  बहुत  से  आदेशों  विनियमों  का  समावेश  रहता  ह  |  इसलिये ये  बहुत

 विस्तृत हूं  ।  फिर  भी  मुख्य  सेवा  की  शत  संगीत  मे  नीचे  दी  जाती  हें
 ।

 सेवा

 सिपाही  की  कुल  सेवा  safer  में  रिज़वी  '  में  काम  की  safer  तथा  दक्षता  सेवा  अवधि

 लित  होती  हैं  ।  बैड  मैंनों  को  छोड़  कर--क्योंकि उनकी  रिज  नहीं  होती--एक  सिपाही की

 कुल  सेवा  अवधि  जिस  श्रेणी  में  वह  हो  उसके  अनुसार  होती  हूं  जो  एक  सशस्त्र  सेवा  से
 दूसरी  में  भिन्न

 हो  सकती  हैं
 ।

 परन्तु  सामान्यतः  सेवा  waft  यह  होती  है

 वर्ष  नमक |  में  तथा
 ८

 वर्ष॑  में  १२  वर्ष  १  में  तथा  ८  ay  में १०  वर्ष

 wae  में  तथा  १०  वर्ष  मे ं।

 जो  सिपाही  योग्य  होते  हें  उनकी  सेवायें  बढ़ाई  जा  सकती  हू  तथा
 कौर  सेवा

 अवधि  के  अ्रतिरिक्त  भी  निर्धारित  शर्तों  पर  बढ़ाई जा  सकती  हें  ।

 पदोन्नति

 निर्धारित  परीक्षा  पास  करके  तथा  कुछ  शर्तों  को  पुरा  करके  एक  सिपाही

 तथा  सुबेदार  मेजर  हो  सकता  g  |
 जिनकी  इनमें  पदोन्नति  हो  उनको  इन  पदों  के  लिए

 निर्धारित  प्रगति  तक  सेवा  पुरी  करने  की  अनुमति  एन  सी  बन  जाने  के  च  एक  सिपाही

 सैनिक  देहरादून  की  रक्षित  रिक्त  स्थानों  में  जाकर  स्थायी  नियमित  कमीशन

 कर  सकता ह

 पट्टी

 सिपाही  को  एक  वर्ष  में  ३०  दिन  की  आकस्मिक  geet  मिल  सकती  है  ।  जो  एक  बार  में  प्रतीक

 तम  १०  दिनों की  होगी  ।  मामलों  म॑ं  इसको  २०  दिन  की  किया  जा  सकता  विधिक

 ६०  दिन  की  होती  है  जिसको  एक  कलण्डर  वष  से  दूसरे में  नहीं  ले  जाया  जा  सकता  है  परन्तु
 यदि

 किसी  वर्ष  कोई
 |
 सिपाही  आकस्मिक  छुट्टी

 के
 अतिरिक्त  झर  कोई  छुट्टी  नहीं  लेता

 है
 तो  अगले  वह

 go  दिन  की
 ले

 सकता  इसके  अतिरिक्त  बीमारी  की  छुट्टी  तथा  विशेष  छुट्टी
 भी

 उसको  मिल

 सकती  है  ।  वार्षिक  छुट्टी  के  साथ  एक  सिपाही  को  कर्तव्य
 के

 स्टेशन  घर  तक  का  एक  रियायती

 यात्री  पास  मिलता  है  ।  यदि  श  के  स्टेशन  से  घर  तक  का  ani  दो  दिन  से  अ्रधिक  का  हो  तो

 सिपाही  को  वार्षिक  के  साथ  घर  तक  पहुंचने  के  दिनों  की  अतिरिक्त  छुट्टी  भी
 दी

 जाती  है
 ।  यह

 रियायतें  एक  वर्ष  में  एक  बार  मिलती  हें  ।

 जी  नहीं
 ।

 सशस्त्र  सेना  कर्मचारी  भविष्य  निधि  में  धन  जमा  करना  सिपाही
 की  इच्छा

 पर  निर्भर हैं  ।

 निवृत्ति  वेतन  की  नई  जो  १  १९५३ से  लागू  के  अधीन  एक  सिपाही सेवा

 निवृत्ति  के  परचात्‌  सेवा  निवृत्ति  वेतन  पाने  का  अधिकारी  होता  है
 ।  निवृत्ति  वेतन  की  दर  उसके

 वर्गਂ  तथा  अ्रहेंता सेवा अवधिਂ सेवा  प्रविधि  के  अनुसार  निश्चित  की  जाती  है  ।
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 ये  दर  इस  प्रकार हैं
 :-

 |

 |  सेवा  निवृत्ति  वेतन  की  दरें
 रहता  1

 पद  सेवा
 के

 वग
 पाप

 सागा

 वग  a
 कनकी

 छतथाज

 र  रे  v  y  द  \9

 रुपये  माहवार
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 लाना

 नोट:--एक
 युवक  सैनिक  प्रशिक्षित  सैनिक के  वेतन  पाने  की  अहंता  प्राप्त  नहीं  की

 को  १५
 वर्ष  या  उससे  अधिक  की  भरता  सेवा  पूरी  करने  के  च्  १४  रु०  माहवार का  निवृत्ति  वेतन

 मिलेगा  ।

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  टेलीफोन

 श्री  नवल  प्रभाकर
 १२६७

 श्री  भक्त  दरशन

 क्या  गुह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 का

 विचार  दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  पुलिस  स्टेशनों  में

 टेलीफोन लगाने  का  हं  ;

 यदि  तो  वे  कब  तक  लगाये  जायेंगे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  )  जी  हां
 ।

 तीन  के
 सब

 पुलिस  स्टेशनों  में  ३१  ard  FEE  तक  टेलीफोन लग  जायेंगे  ।

 तार
 लग

 जाने  के  बाद  बाकी  तीन  पुलिस  स्टेशनों  में  भी  टेलीफोन  लगा  दिये

 हिमाचल  प्रदेश  के  सम्बद्ध  कालेज

 1१२६८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग
 ने  EUs  से  १९४८  में  aa  तक  हिमाचल  प्रदेश

 के  सम्बद्ध

 कालेजों  को  वास्तव  में

 कुल  कितनी
 राशि  झ्रावंटित  की  ate  कितनी  का

 भुगतान

 किया  ?

 मूल  अंग्रेजी  मे में
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 ~e ——  NON
 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०

 :
 अध्यापकों

 के  वेतन  क्रमों  में  सुधार  करने  पर

 PQyYo-4s F में  ga  प्रति रिक्त  व्यय  पूरा  करने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  के  दो  सम्बद्ध  कालेजों को

 झन  तक  ९२६  रूपये  की  राशि  दी  गयी  है  ।  PEYo—VET में  इस  मद  पर  हुए  व्यय  के  लिए  भुगतान

 इन  कालेजों  से  चालू  वित्तीय  वर्षों  के  वेतनों  संबंधी  विवरण  प्राप्त  होने  किया  जायगा  |

 इन  कालेजों  के  लिये  इस  मद  के  संबंध  में  प्रत्येक  वर्ष  कोई  निश्चित  राशि  मंजूर  नहीं  करता  |

 ~
 पंजाब  म  शिक्षितों  की  बेरोजगारी

 19२६८.  श्री  दलजोत  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  शिक्षितों  की  बेरोजगारी  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  geys—Ki  में

 पंजाब  सरकार  को  कोई  अनुदान  दिया  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  दी  गयी  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  क्या  ला०  :  और  लोक-सभा  पटल
 पर  एक

 विवरण रखा  जाता  है  ।,

 विवरण

 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  भुगतान  के  लिये  इस  ae  जो  नयी  पद्धति  लागू की
 गयी

 है  उसके  अ्रतुसार  अलग-ग्रहण  योजनाओं  के  लिये  उन्हें  पूरक  अग्रिम  मंजूरी  नहीं  दी  जाती  ।.  इसके

 स्थान  विकास  के  संभी  क्षेत्रों  के  लिये  मंजूर  की  गयी  कुल  केन्द्रीय  सहायता  का  ३/४ प्रश
 तक

 पेशगी
 के

 रूप  में  उन्हें  एक  मुंदत  माहवारी  कीमतों
 में

 दे  fear  जाता  ये

 कीमतें  १९५८  से  आ्रारंग्भ  होती हैं  |

 इस  योजना  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  सर्जरी  इसका

 हिसाब  वर्ष  की  चौथी  तिमाही  में  इस  भ्राता  पर  लगाया  जायेगा  कि  पहली  तीन  तिमाहियों  में  उन्होंने

 वास्तव  में  कितनी  प्रगति  की  है  भ्र  चौथी  तिमाही के  लिये  उनके  प्राक्कलन क्या  इसी  के

 अनुसार  उस  समय  प्रत्येक  योजना  के  लिये  अलग  अलग  राशि  मंजूर  कर  दी  जायगी
 ?

 भारत  में  बिदेशी छात्र

 1१२७०.  श्री  बि०  च  प्रधान :  कया  दिक्षा  मंत्री  ८  १९४५८  के  भझ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  १६५७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  भारत  में  जो  विदेशी

 छात्र  अध्ययन  कर  रहे हें  उन्हें  भारत  सरकार  से  कितनी  वार्षिक  सहायता  मिल  रही  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  व्हा०  ला०  :
 यह  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 दिल्ली  में  यातायात  संबंधी  नियम

 1१२७१.  श्री  प्र०  गे  देव :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 दिल्‍ली  की  यातायात-पुलिस*  दिल्‍ली  में  यातायात  संबंधी  विनियमों  रोक  उप-नियमों

 का  कितना  प्रचार  करती  है  ;

 wast  में

 ‘Traffic  Police,
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 १९५८-५९  में  इस
 प्रयोजन

 के  fat  कुल  राशि  श्रावंटित  की  गयी  है  ?

 मंत्री  गो०  ब०  प्रचार  प्रेस-विजप्तियों  और

 कभी-कभी  पर्चों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  gare  राशि  आवंटित  नहीं  की  गयी  है  ।

 भ्रनुसुचित  जातियां  शौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 1१२७२.  श्री  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  १८  Reus  के  भ्र तारांकित  प्रशन

 संख्या  ४५१  के  उत्तर  के  संबंध में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें  प्रत्येक  राज्य  सरकारों  कौर  संघ

 राज्य-्षेत्रों  ने  क्रियान्वित  कर  दी  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  अब  तक  क्या  परिणाम  निकले  हें  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  राशि

 व्यय  की  गयी  है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री
 :  ate  राज्यों  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 की  उन  सिफारिशों  जिनका  संबंध  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य-क्षेत्र  प्रशासनों  से  क्रियान्विति

 के  संबंध  में  श्री  तक  प्राप्त  हुए  उत्तरों  के  आधार  व्तेंमान  स्थिति  का  एक  विवरण  लोक  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  भ्रनुबन्ध  संख्या  १०८]

 स्टेनोग्राफर ों  की  परीक्षा

 1१२७३.  श्री  साने  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  REY  की  स्टनोग्राफरों  की  परीक्षा  में  जिन  उम्मीदवारों  ने  भ्र हूं ता

 प्राप्त  करली  थी  उन  सब  को  लिया  नहीं  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  we  :
 अहंता  प्राप्त  उम्मीदवारों

 को
 उसी  सीमा

 तक
 लिया  जा  रहा  है  जिस  हद

 तक
 रिक्त  स्थान  उपलब्ध  .  जिन

 ७०१  उम्मीदवारों

 ने  ग्रहीत  प्राप्त  की  है  उनमें  से  अब  तक  Ys?  व्यक्तियों से  नौकरियां  देने  का  प्रस्ताव  किया  gays

 की  परीक्षा  के  परिणाम  घोषित  होने  तक  जो  स्थान  रिक्त  होंगे  उन  पर  नियुक्ति  सूची  वाले

 व्यक्तियों  में  से  की  जायेंगी  ।

 मे सुर को को  लोहे  ale  इस्पात का  संभरण

 1१२७४.  श्री  सीरिया  :  क्या  खान  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रुकेंगे  कि

 १९५८-५९  के  लिये  लोहे  ate  इस्पात  के  संबंध  में  मंसूर  राज्य  की  आवश्यकताएं

 कितनी  हैं  प्रौढ़  उन्हें  कितना  आवंटन  किया  गया  है  ;  AK

 wa  तक  वास्तव  में  संभरण
 कितना

 किया  गया  है  ?

 मूल  wast  में
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 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  सिंह  )  झ्र  यह  जानकारी

 नीचे दी  जाती  है

 माग  अ्रावटन  प्राण

 '! द

 क
 '  15.0  ्  ४

 ख

 हि
 इस्पात

 ्
 लौहा  Z99  2,  yoo कच्चा

 चित  जातियों  घोर  = .  enfea  जातियों  के  लिये घ्ारक्षण

 1 २७४५.
 श्री  सीरिया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 el
 च  पदों  मे  अनुसूचित  जातियों  शर  अ्रनुसुचित  arian  जातियों  के  लिये  क्षत

 पानों
 के  लिये  जिस  हद  तक  उम्मीदवार

 न
 मिलें  उम  हद

 तक
 उन  सुरक्षित  पथ  नों

 t  उसी  पदाली  के  उसके  बाद  वालें  निचले  प्रोमो  के  लिये  हस्तांतरित  करने

 ह

 थान

 रक्षित  see  ae  झ्र

 दह
 ता  प्राप्त  करने  की  परीक्षाओं  को  छोड़कर  wea  तरीकों  से  बिना  चुनाव  भर ेजाने

 att  ae
 चुनाव  के  श्राघार  पर  भरे  जाने  वाले  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिये  श्रनुसू

 जातियों  प्रौढ़  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  साथ  की  जाने  वाली  रिया

 यत  को  बढ़ा देनें  ;

 x aay :  में  PEXE-NY  के  अपने  वार्षिक  प्रतिवेदन में  श्रतुसूचित जातियों  कौर  अनुसूचित  atte

 जाति
 ों

 के  कवि  ने  जो  सिफारिशें
 की

 हैं  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 और

 सध
 राज
 न्य-क्षेत्रों ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 TSA  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  भारत  सरकार  ने  इ
 am

 गरी  तरह  विचार  किया  था  लेकिन  इस  प्रकार  की  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  से  जो  प्र ६

 र  नाइयां  उत्पन्न  हो  जायंगी  उनका  ध्यान  रखने  हुए  वह  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकी  ।

 जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  संबंध  भारत  सरकार  को  पता  नहीं  है  कि  उन्हों  ते  व  vn

 की  क्योंकि यह  मसला  एसा  है  जो  उन्हीं के  क्षेत्र  में  कराता है  ।

 _

 (a

 ग  मंत्रालयों  को  यह ह  हिदायतें  दे  दी  गयी  हैं  कि  वह वह  अनुसूचित  जातियों  saa

 यों  के दावों
 aerate  विशाल  थ  ee  र  रेजा  सातों

 पदों

 won

 द ति  के  संबंघ  में  उनके  हित  में  रियायती  मानदण्ड  कद तअपनाोय  ।

 ्

 मंसुर उच्च  न्यायालय

 tt  ene
 कुहार

 मी  ह

 ५  rey
 करेंग

 a  0 -  ae

 १६५७!
 आर

 ४ अरत  मसूर  उच्च न्यायलय  ने

 कल  कितनी
 वेदन  पत्र  ग्राहक  किये  , लेख-याद  a

 coe  ह

 मूल  अंग्रेज़ी  में

 1Despatches
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 इनमें  से  कितने  निबटाये  जा  चुके  हैं  कौर  कितने  विचाराधीन  wk

 न ्atid बा
 c

 किया  गया है  ? कितने  मामलों  में  सरकार  के  विरुद्ध

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०  :  से  यह  जानकारी  एकत्र  की
 जा  रही

 है  शर  लोग-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 गोरे  :

 १२७३-९५  श्री  जाघव

 श्री  हेम  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  में  ऐसे  कितने  अस्थायी  कर्मचारी  हैं  जो  तीन  वर्षो

 से  अधिक  समय  से  काय  कर  र हे  हैं  लेकिन  जिनहें  प्रभी  तक  श्रद्धा-स्थायी  स्थायी  नहीं  घोषित

 किया  गया  है  ;  भर

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  कोई  अवधि  निर्धारित  कर  दी  है  जिसे  पूरा  करने  के  बाद  सरकारी

 रेगी ? कर्मचारियों  को  भ्र स्थायी  बने  रहकर  काम  करने  की  भ्रावश्यकता  न  र  हग

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 १  १९५७  को  ७१,१६४

 के  कर्मचारियों  को  |

 जी  नहीं

 सेला  टास  aa पंजाब में  राष्ट्रीय  द  ह  खुन

 1१२७८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 *  g&ys  को  पंजाब  में  राष्ट्रीय  सेना-छात्र  दल  के  कुल  कितने  डिवीजन  थे  ;

 इस  समय  कितने  डिवीजन  कार्य  कर  रहे
 *

 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  R-2o-¥s  को  पंजाब  के  राष्ट्रीय

 छात्र  दल  में  ४८५  अफ़सर  89,802  सेना-छात्र  जिन  का  विवरण  इस  प्रकार  है

 सीनियर  डिवीजन  अफसर  सेना-छात्र

 स्थल  सेना  विग  १  रे  दर १

 नौ-सेना  विंग  qo

 ~ g uo वायु  सेना  विंग

 अंग्रेजी  में



 202.0  fafa  i  उत्तर  १०  ges

 जूनियर  डिवीजन

 स्थल  सेना  विग  R50  €,२४०

 नौ-सेना  विजय  ११  २६ ३

 वाय-सेना  fay  दरे

 लड़कियों at  डिवीजन

 सीनियर  विग  25  पर

 ६७५ जूनियर  विग  x

 —— nel

 Woy  219,808

 ना

 9-20-fENS  के  बाद
 से

 पंजाब  के  राष्ट्रीय  सेना-छात्र  दल  की  सख्या
 में  कोई  कमी

 नहीं हुई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  को  पुलिस

 1१२७९.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७-५८  श्र  PEXG-YE  में  अब  तक  हिमाचल  प्रदेश  की  पुलिस  में  कुल  कितने

 व्यक्ति  भर्ती  किये  गये  हें  ;

 उन  में  से  कितने  व्यक्ति  भ्र तु सुचित  जातियों के  हे

 क्या  उन  के  लिये  सुरक्षित  कोटा  पुरा  हो  गया है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हे  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  शर  |

 PEXY-NG  Rey  GX

 कुल  भ  रत्ती  १७२  ्

 x अनुसूचित  जातियां

 जी  नहीं  ।

 शारीरिक  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  मानदण्ड  झर  शिक्षा  सम्बन्धी  agate  घटा  देने  पर  भी

 अनुसूचित  जातियों  के
 उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  मिल  सके  |

 पदोन्नति  संबंधी  नियम

 1१२८०.  श्री  न  गो०  सेन :  क्या  गृह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  में  द्वितीय  ate  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 की  विभागीय  पदोन्नतियों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नियम  मौजूद  हें  ;

 (a)
 यदि

 तो  क्या  उन  की  एक  प्रति  सभा-पटल
 पर

 रखी  जायेगी  ;
 —_————

 पूल  अंग्रेजी  में



 tw  ?  €  ५८  सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २०११४

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक हो  तो  इन  कर्मचारियों  की  पदोन्नति का  मौजूदा

 तरीका  क्या  है

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  केन्द्रीय  सचिवालय में

 द्वितीय  atc  तृतीय  श्रेणी  के  पद  आ्रामतौर  पर  केन्द्रीय  सचिवालय  केन्द्रीय

 सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा  शर  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  की  पदालियों  में  ही  शामिल

 इन  पदालियों  में  पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  संवर्द्धित  नियम  तो  नहीं  बनाये  गये  ह

 लेकिन  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  (Gtast  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर

 सेवा  योजना  शौर  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक सेवा  योजना  में  श्रावव्यकतानसार  समय-समय  पर

 fea  गये  रूप भेदों  के  साथ  उस  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  मौजद  हैं  उन  का  ही  पालत  किया  गया  है  |

 जिन  योजनाओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  उन  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध
 जिन

 पदों  का  उल्लेख  किया  गया  है  उन  में  पदोन्नतियों  के  सम्बन्ध  में  adara  स्थिति  संक्षेप  में  इस  प्रकार

 जी

 (१)  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 असिस्टेंट ों  को  असिस्टेंट  सुर्पारटेंडेंटों  की  बाद  वाली  ऊंची  ग्रेड  सचिवालय  सेवा

 की  ग्रेड  ३)  में  झ्रांशिक  रूप  से  योग्यता  के  अ्रधीन  रहते  हुए  वरिष्ठता  के  ग्रा धार  पर  श्र  आंशिक

 स्प  से  संघ  लोक  सेवा  अ्रायोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  गांधार  पर

 पदोन्नत  किया
 जाता

 अराधी  पदोन्नत  मियां  वरिष्ठता-समूह  में  से  होती  हैं  शौर  ग्राही  विभागीय  परीक्षा

 के  उम्मीदवारों में  से  |

 (२)  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा

 लोअर  डिवीजन  क्लर्कों  को  वरिष्ठता  का  उचित  ध्यान  रखते  हुए  योग्यता  आधार  पर  अपर

 डिवीजन  पलकों के  रूप  में  पदोन्नति  दी  जाती  ऊपर  डिवीजन  क्लर्कों को  भ्रांति  रूप से  तो  वरिष्ठता

 के
 ग्रा घार  पर  भ्र सिस्ट टं  बनाया  जाता  है  लेकिन  यदि  उन

 को
 अनुपयुक्त  पाया  गया

 तो
 उसे  ग्रस्त  कार

 कर  दिया  जाता  wie  शप् रां शिक  रूप  से  संघ  लोक-सेवा  writ  द्वारा  ली  जाने  वाली  विभागीय

 प्रतियोगिता  परीक्षा  के  apart  पर  अ्रसिस्टेंट  के  पद  पर  पदोन्नत  किया  जाता  है  |

 (3)  केन्द्रीय  सचिवालय  स्टेनोग्राफर  सेवा

 इस  सेवा की  ग्रेड  3  से  २  में  श्र  ग्रेड  २  से  ग्रेड  १  में  पदोन्नति  योग्यता  के  प्रिया  पर  चुनाव

 द्वारा  की  जाती  है  ।

 ae  ry  ee  pen  ee  epee  cmap

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 मणिपुर  राज्य  बेक  लिमिटेड  का  विधिक  प्रतिवेदन

 1  राजस्व  कौर  भ्र सं निक
 व्यय

 मंत्री  Fo  गोपाल  में  समवाय  १  ५६

 की  घारा
 ६३९

 की  उप-धारा
 (१)

 के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 पर  रखता  हूं

 (१)  ३१  १९५७  को  समाप्त  होनें  वाले  वर्ष  में  मनीपुर राज्य
 बैंक  लिमिटेड

 इम्फाल  के  कार्य  का  प्रतिवेदन  |

 ऊ पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  प्द्द्च्य्च |  a
 संख्या

 Wao  (१०६/
 ४८] ee  एएल ण  “

 न्  sich  में

 296  (A)



 Ma?  ६,  गेर-सरकारी  सदस्यों की  विधेयकों  तथा  संकल्पों  १०  १  ५८

 सम्बन्धी  समि

 (२)  ३१  १९५७  को  समाप्त  होने  वर्ष  लेखें  तथा  लेखा-परीक्षक

 के  प्रतिवेदन  सहित  संचालकों  का  प्रतिवेदन  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०-११०७/५८

 (३)  वाणिज्यिक  लेखा  परीक्षा  नई  दिल्‍ली  का  जनरल  मणिपुर  राज्य

 बंक  इम्फाल  को  भेजा  गया  दिनांक  १९  PENS BT TT FAL पत्र  संख्या

 XIX [Mo  २/२६५७

 में  रखी गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ~Plou/  ५८]

 स्त्रियों तथा  लड़कियों  का  श्री  तिक  पण्य  aaa  अधिनियम  के  ध्यान  लियम

 गाह-काय  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  (att  में  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  wafer

 पण्य  दमन  १९५६  की  धारा  २३  की  उप-धारा  (४)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  नियमों

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (१)  हिमाचल  प्रदेश  गजट  अधिसूचना  संख्या  एंड  २८-२४२/५७  दिनांक  २१

 ae 6-3  में  प्रकाशित  हिमाचल  प्रदेश  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अ्रनतिक

 पण्य  दमन  १९५७  और  तत्सम्बन्धी  एक  शद्धिपत्र  ।

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०-११०९/५८]

 (२)  दिल्‍ली  गजट  श्रषिसुचना  संख्या  एफ०  २२१०)  )/28-8rT  दिनांक  १६.  मई

 ges  में  प्रकाशित  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य  दमन

 gays  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  डल ०  ठी०-१११०/५८]

 (3)  त्रिपुरा  गजट  अधिसूचना  संख्या  एफ० €  डी/५७,  दिनांक  १८

 Rey  में  प्रकाशित  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  adios  पण्य  दमन  )

 8eyc  |

 [Veeretera  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  टी०-११११/५-८

 tr  ee

 गर-सरकारी  सदस्यों  की  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बंधी  समिति

 बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन

 झा  सि०  सहगल  :  में
 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन
 उपस्थापित

 करता  हूँ  ।
 ey  ne  a  Ne  Ae  A

 मूल  स्रंप्रेजी में में



 सवार  Qo  १९४८  फार्मसी  )  विधेयक  2O®y

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 विश्वभारती  की  संसद  |

 पश्चिमी  मंत्री  1: :| ह +  ला०  :
 में

 प्रस्ताव
 करता हूं

 Be  Paeaaret  १६४१  की

 ध

 धारा  १९  की  Sq-ATT  (१)  के  खण्ड  (१२)

 तथा  उस  के  साथ  पठित  विश्वविद्यालय  की  पहली  सं विधियों  की  संविधि  १०  के

 (५)  के  अ्रनुसरण में  लोक-सभा के  ऐसी  रीति  जिसकी  अध्यक्ष

 विश्वभारती  की  संसद्‌  उक्त  अधिनियम  तथा  संविधियों

 के  अन्य  उपबन्धों  के  अधीन  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये

 द्वारा
 १९५७

 में  निर्वाचित  सदस्य  के  अतिरिकत  )  अपने में  से  एक  प्रौर

 qq  ।

 साथ
 ही  में

 सभा  को  यह
 भी

 वता  देना  चाहता  हूं
 कि  विश्वभारती की  संसद

 की  सदस्यता

 से  कोई  सदस्य  was  नहीं  होगा  ।

 यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है

 विश्वभारती  PEXZ  की  घारा  १९  की  उप-घारा  (१)  के  खण्ड  (१२)

 तथा  उस  के  साथ  पठित  विश्वविद्यालय  की  पहली  सं विधियों  की  संविधि  १०

 के  खण्ड  (४
 ५)

 के  अनुसरण  में  लोक-सभा
 के

 ऐसी  रीति  जैसाकि  अध्यक्ष
 ~  °. =  ५

 निदेश  विश्वभारती  की  संसद  में  उक्त  अधिनियम  तथा  सं विधियों

 के
 अन्य  उपबन्धों  के  ata  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये

 द्वारा  १९५७
 में  निर्वाचित  सदस्य

 के
 भ्र ति रिक्त  अपने  में  से  एफ  कौर  सदस्य

 चुनें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 फांसी
 )  विधेय

 स्वास्थ्य  संतरी  कर मरकर  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  फारसी  १६४८

 म  अग्रसर  संशोधन
 करनें  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाए  वो

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 कि  फार्मसी  2a Sc  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  पित

 करने  की  manta दी  जाएं  ह

 प्रताव  स्वीकृत  हुआ

 batt  कर मरकर  {  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।
 अणणणणणणणणणणणणााशााीाशाशिण द  व  a

 wast  में



 yo  ८  १०  १  €  ५८

 हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा  तथा  मानसिक रण

 विधेयक  --

 महोदय :  परब  हम  श्री  दातार  द्वारा  ३  Exe  को  प्रस्तावित  हिमाचल  प्रदेश

 विधान  सभा  तंधा  कार्यवाही )  मान्यीकरण  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  हि... प्रग्रतर

 चर्चा  करेंगे  |

 डा०  कृष्ण स्वा भी  :  इस  विधेयक  का  अभिप्राय  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा

 को मान्यता देना  यद्यपि  उक्त  विधान  सभा  को  उच्चतम  errata  ने  निर्णय  द्वारा  ्... 1 ६: ह: ह

 घोषित कर  दिया  गृह  मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि
 हमें  विधेयकों  का  पृथक  रूप  से  अध्ययन करने  की

 झावइयकता नहीं  संसद्‌  को  चाहिये  कि  वह  विधान  सभा  को  मान्यता  दे  देवे  जिस  के  फलस्वरूप  उस

 विधान  सभा  द्वारा  पारित  विधेयकों  को
 भी

 मान्यता  प्राप्त  हो
 में

 गृह  मंत्री  के  उक्त  TH  से  सहमत

 नहीं gi  मेरा  सुझाव  है  कि  विधेयक  में  सम्पूर्ण  शक्तियां
 देने  की

 ote  हमें  उन  विधेयकों की  सुची

 संलग्न  करनी  चाहिये  जिन्हें  संसद  नें  मान्यता  प्रदान कर  दी  संभव  है  बहुत  से  ऐसे  विधेयक  हों  जो

 हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा
 के

 शक्ति  cea  उन  पर  संसद् की की  मुहर  लग  जायेगी तो  वे  भी

 मान्य हो  हमें  ऐसा  नहीं  करना
 साथ  ही  वहां  के  बहुत  से  विधेयकों  की  प्रतिलिपियां

 हिन्दी  में  उपलब्ध नहीं  हूं
 जब  कि  संविधान के  अनुच्छेद  ३४८  (2) # के  sare  राज्यों  की  विधान

 संभागों के  लिये  यह  श्रनिवायं  है  कि  यदि वे  विधेयकों  के  लिये  हिन्दी में  एक  के  अलावा  किसी
 भाषा

 का  उपयोग करे  तो  उस  की  अ्रधिकृत  प्रतिलिपि  wast  में  भी  तैयार  कर  लेवें  अन्यथा वह विधेयक वह  विधेयक

 संविधान  के  प्रतिकूल  समझे  जायेंगे  a  उन  पर  आपत्ति  की  जा  सकेगी  |  इस  के  अतिरिक्त  संसदीय

 प्रणाली की  एकता  बनाये  रखने  के  लिये  भी  यह  झ्रावश्यक्त है  कि  हिन्दी न  जानने  वालों  के  लियें

 इन  विधेयकों  का  अनुवाद  हिन्दी  में  किया  जाए  |

 निस्संदेह  जिन  दो  वर्षों  की  अवधि  में  उस  विधान  सभा  ने  कार्यवाही  की  उस  अवधि  के  लिय

 हमें  उक्त  सभा  द्वारा  पारित  विधेयकों  को  मान्यता  देने  से  इन्कार  नहीं  हो  सकता  तथापि  उन्हें

 अनिश्चित समय  के  लिये  मान्यता देने  के  पूर्व  हमें  उन  के  औचित्य  पर  विचार  करना  झ्रावश्यक  है  ।  क्या

 हमें  ऐसे  विधेयकों  at  भी  मान्यता  देनी  चाहिये  जो  वांछनीय  नहीं  हैं  या  जिन  की  अब  कोई  उपयोगी

 नहीं  है  हमें  उन
 श्री  नियमों

 को  we  कर  देना  चाहिये  जिन  की  सरन  कोई  आवश्यकता  नहीं  रह  गई

 है  या  जो  समयानुकूल  नहीं  ह  ?  यह  wet  सरकारी  पक्ष  तथा  विरोधी  पक्ष  का  नहीं  है

 अपितु  औचित्य  का  त्रिशा  है  गृह  मंत्री  प्रशन  के  औचित्य  को  समझते  हुए  मेरे  सुझाव  पर  विचार

 करेंगे

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :  इस  विधान  के  सम्बन्ध में  मेरा  यह  मत  है  कि  सभा

 यह  विधान  पारित  करने में  पुरी  तरह  से  समर्थ  है  इस  में  किसी  प्रकार  की  संवैधानिक  अडचन

 नहीं है  में  विरोधी  पक्ष  द्वारा  रख  गये  तर्कों  से  भी  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस  से  संविधान  के  कुछ  उपबन्धों
 का

 उल्लंघन  होता  संविधान  के  किसी  भी  उपबन्ध  से  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  नहीं

 पड़ती  यदि हम  इस
 सम्बन्ध  में  संविधान के  २४५  पौर  २४६  (४)  को  देखें तो  उस  में

 स्पष्ट
 ~

 कहा  गया  है  कि  तीनों  सूचियों  के  सम्बन्ध  में  समस्त  शक्तियां  तथा  अवशिष्ट  शक्तियां  भी  संसद्‌  के  पासे

 वह इस
 विधान

 को
 पारित

 करने  में  पूरी  तरह  से  समय हूँ
 सभा

 के
 लिये

 sad  विधान

 सभा  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  में  की  गई  कार्यवाही  को  मान्यता  प्रदान  करना  आवश्यक  हो  गया  है  क्योंकि

 उक्त  सभा  ने  न  केवल  अघिनियम

 लिलि  हैं  अपितु

 बजट  भी

 mt

 किया  है  जिस  की  राशि

 व्यय

 faa अंग्रेज  में



 to  १९४५८  हिमाचल प्रदेश  विधान  सभा  तथा  कार्यवाही )  Ro RE

 मान्यीकरण  विधेयक

 कर  दी  गई  है  वह  राशि  किसी  प्रकार  भी  वापस  नहीं  श्री  सकती  इस  लिये  ag  मानते  हुए  भी  कि

 उन्होंने  संविधान  की  कुछ  विशेष  धाराओं के  प्रतिकूल  कार्यवाही की  है  हम  उस  .
 गलती

 .
 को  ठीक

 करने  में  समर्थ  है  ।

 ratty  प्रश्न  संवैधानिक  अधिकार  का  न  at  कर  औचित्य  का  क्या  हमें  उन  सभी

 artalarat  को  मान्यता  दे  देनी  चाहिये  जिन्हें  उक्त  विधान  सभा  ने  पारित  किया  था  अथवा  हमें  उन

 अधिनियमों  की  पाक  पथक  रूप  से  जांच  करनी  चाहिये  और  देखना  चाहिये  कि  क्या  उन  अधिनियमों

 को  पारित  करने  में  उस  सभा  ने  संविधान  के  प्रतिकूल  कार्यवाही तो  नहीं  की  उदाहरणार्थ मान

 लीजिये कि  सभा  ने  ऐसे  भी  विधान  पारित  किये  हू  जो  राज्य  सूची  में  नहीं  हूं  तो  क्या  उन्हें  भी  मान्यता

 प्रदान  कर  देनी  इसलिये  हमारे  लिये  यह  उचित  हैं  कि  मान्यता  प्रदान  करते  समय  हम  यह  भी

 देखें  कि  जिन  विधानों  को  हम  मान्यता  दे  रहे  ह  वे  उचित  भी  ह  या  नहीं
 ।

 इसलिये  सभा  को  उन  विधानों

 के  अध्ययन  का  अवसर  मिलना  चाहिये  ।  al  यदि  उन  में  कोई  बात  जनता  के  हितों  के  विरुद्ध

 हो  तो  उन्हें  मान्यता नहीं  देनी  मुझे  ज्ञात  हुमा  है  कि  बड़ी
 जमी दा

 रियों  का
 उन्मूलन  अधिनियम

 में  कुछ  एसी  बातें हू  जिन्हें  यह  सदन  कभी  पारित  नहीं  करता  ।  इस  विधान  पर  उच्चतम  न्यायालय  में

 इस  आघार पर  झ्रापत्ति  की  जा  सकती  है  छि  यह  विधान  संविधान  के  बुनियादी  अधिकारों के  विरुद्ध

 इसलिये  हमारे  लिये  यह  श्रावक  है  कि  हम  यह  विचार  करें  कि  क्या  हम  संविधान के  श्राघारभत

 अधिकारों  के  प्रतिकूल  तो  नहीं
 जा

 रहे  में  प्रापक  उन  बहुमूल्य  सुझावों  का  समथन  करता  हूं  कि  हमें

 गृह-मंत्री के  साथ  एक  दो  घंटे  बेंठ  कर  उन॑  सभी  विधानों  पर  गौर  फर  लेना  चाहिये  ।  हमें यह  देख  लेना

 चाहिये कि  उनमें  कोई  बात  संविधान  के  प्रतिकूल  नहीं  है  प्रौढ़  उन  पर  उच्चतम  न्यायालय  में  भविष्य  में

 किसी  प्रकार की  होने की  कोई  गंजा इस  नहीं  में  गृह  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वें  yea

 को  इस  दृष्टिकोण  से  देखें  श्र  सदस्यों  को  उन  सभी  विधानों  पर  विचार  करने  का  एक  मौका  दिया

 जाये  जिससे  कि
 वे

 उन्हें  पारित  करने  के  पूर्व  एक
 बार  इस

 बात  पर  विचार
 कर

 सकें  कि  उन्हें  पारित

 करना  उचित  भी  है  या  नहीं  ।

 थी
 ब्रज  राज  fag  :  अध्यक्ष  इस  संसद्‌  को  उन  कानूनों  को  पास  करने

 का  अधिकार  है
 श

 fat  जिन  में  से  एक  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  इस  झ्राधार  पर  अवैध  घोषित  कर  दिया है  कि

 जिस  अ्रसैम्बली  गे  इस  को  पास  किया  है  वहू  ठीक  ढ़ंग  से  नहीं  बनी  थी  इस  बात  पर  में  निश्चित  रूप से

 नहीं  जाना  यद्यपि  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  जहां  तक  थि  के  अधिकार  का  सवाल  उस  के

 अधिकार  बहुत  ही  विस्तृत  हूँ  झर  वह  are  भी  शर कल  भी  जो  बात  हो  चुकी  है  उस  के  सम्बन्ध  में

 जौ  चाहे  कर  सकती  लेकिन  सवाल  केवल  इतना  ही  नहीं  है  कि  संसद्‌ को  जो  भ्र धि कार हैं  वे  विस्तृत

 ह  या  नहीं  dag  जो  चाहे  कर  सकती  सवाल  a  भी  है  कि  इस  तरह  का  कानून  पास  कर  जिस को

 कि  हम  पास  करने  जा  रहे  हम  कुछ  गलत  परम्परायें
 तो

 नहीं  डाल  रहे  ३७  कानून थे  जो  उस

 भ्रसेम्बली ने  पास  किये  कौर  उस  को  कानूनी  तौर  पर  इन  को  पास  करने  का  हक  नहीं  ।  उस

 असेम्बली का  जिस  का  कि  afearca  ही  नहीं  था  उस  का  अस्तित्व  कायम  करने  wad  उस  के

 भ्रातृत्व  में  ही  सुप्रीम  कोर्ट  ने  राका  व्यक्त  की  है  ।

 ३७
 कानूनों  में  से  में  मानता  हूं  कि

 बहुत  से  कानून
 ऐसे  थ  जो  काफी प्रगतिशील रहे  होंगे  ।

 लेकिन  जिस  विशेष  कानून  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  गैर  कानूनी  घोषित  किया  यदि  उस  को  am  देखें  तो

 पता  चलेगा  कि  ReYY  शौर  १६५५  के  दो  सालों  में  ही
 उस  असेम्बली

 ने  तीन
 बार  उस  कानून  को

 is  किया  ।
 हिमाचल  प्रदेश  एबालिशन  श्राफ  बिग  लैंड  eta  एंड  लेंड  रिफॉर्म्स एक्ट  पहले  Reuv

 में
 पास SATA उस  के  बाद  उस  का  १९५५  में  संशोधन  |  इसके बाद  दसवें  कानून में  जा
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 हिमाचल
 प्रदेश  विधान  सभा  तथा  कार्य

 मान्यीकरण  विधेयक

 [arr  ब्रज  राज

 कर  संशोधन  किया  इस  ग्रंदाजा  लगाया  जा  संकता है
 कि  ag  कितना

 विवादास्पद  werent  जब  इतनी  शीघ्रता  से  किसी  कानून  में  संशोधन किये  जाते हैं  तो

 सहज
 ही  अंदाजा  लगाया  जा  सकता  है  कि

 वह  विवादास्पद  कानून  होगा  |

 यहाँ पर  यह  कहां  गया  कि  हिमाचल  प्रदेश की  श्रसम्बली  ने  जो  कानून  पास

 किये  हैं  या  जो  प्रस्ताव  पास  किये  हैं  उन  मानूंगी  शकल  देने  का  हमारे  पास  कोई

 रास्ता ही  कौन  सा  है  सिवाय
 कि  जो  असेम्बली  अस्तित्व  में  नहीं  उस  का  अस्तित्व

 ara  पैदा  कर  दें  ।  इस  के  अ्रलावा  दूसरा  रास्ता  यह  है  जितने  कानून  वहां  पास

 गये  हूं  उस  भ्रसैम्बली के  द्वारा  उन  सब
 को

 हम  यहां  देख
 लें  और  देखने  के  बाद उन  को

 पास  कर  दें  फिर  से  ।  में  कहना  चाहता हूं  कि  इस  रास्ते  के  बजाय  नगर  वह  रास्ता  इख़त्यार

 किया गया  होता  कि  पूरे ३७  कानूनों पर  हम  विचार  करते  उस  में  कोई  बात  रही  होती

 जो  कि  tag  के  लिये  पास  करनी  उचित  थी
 या

 उस  में  कोई  संशोधन  करना  उचित
 तो

 उसे  हम

 तो  में  समझता  हुं  कि  कोई  विशेष  नुकसान  नहीं  होता
 ।

 ब  इस  समस्या  को  संसद्‌  के
 अलावा

 ate  कोई  सुलझा  नहीं  सकता
 किसी

 दसरे  को  इस  के  बारे  में  कोई  अ्रघिकार  नहीं  यह  संसद

 सार्वभौम  संसद  है  ,  सर्वशक्तिमान  जो  चाहे  कर  सकती
 इन

 सब  बातों
 को  मानते हुए

 में  कहना

 चाहता  हूं  कि  यह  काम  करके  हम  गलत  परम्परायें  डाल  रहे  मगर  इन
 ३७  कानूनों पर  फिर  से

 विचार

 कर  के  कौर  प्यार  जरूरत  होती  तो  उन  में  संशोधन  कर  के  उन  को  यहां  पास  किया  जाता  तो  कोई

 गलत  परम्परा नहीं  पड़ती  ।

 में  श्राप  के  सुझाव  का  बहुत  हो  स्वागत  करता  स्वयं  माननीय  गृह-मंत्री  महोदय  ने  उसे

 स्वीकार  कर  लिया  होता  श्र  इस  में  में  समझता  हुं  ज्यादा  वक्‍त  भी  न  लगता  दम  में  से  किसी
 की

 भी

 यह  इच्छा  नहीं  है  कि  इस  तरह  के  प्रगतिशील  कानून
 को

 जिस
 को

 कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अ्रपनी  जजमेंट  के

 द्वारा  गैर  कानूनी  घोषित  कर  दिया  है  उस
 को  प्रबल

 में
 न

 लाया  हम  तो  चाहते  हैं  कि  उस
 को

 जल्दी

 से  जल्दी  कमल  में  लाया  जाय  हमारी  इच्छा  यह  भी  है
 कि

 कहीं  संसद्‌  इन  कानूनों को  तथा  इस
 असेम्बली

 की  प्रोसीडिग्स को  कानूनी  अस्तित्व  दे  कर  जो  कानून  सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  है  उस  में

 कहीं पर  कोई  कमी
 न  रह  गई  इस  को  भी  देखा  कोई  कमी  रह  जाने  वाली

 जो  बात

 यह  सब  से  बड़ा  खतरा  है  ।
 सुप्रीम  कोर्ट  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  अपना  जजमेंट  दिया

 उस
 में  उन्होंने

 fad एक  ही  पहलू  इस  प्रश्न
 का

 लिया  ae  वहू  पहलू  यह  था  कि  पाया  हिमाचल  प्रदेश  की  झ्र  वेम्बली

 को  कानूनी  तौर
 से  इस  तरह  के  कानून  बनाने

 का  अधिकार
 था  कि  नहीं  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  यह  निर्णय  दिया

 कि  जब  उस  का  अस्तित्व  ही  नहीं
 था  तो  इस  तरह  के  कानून  बनाने  का  अधिकार  भी  नहीं  हो  सकता

 सुप्रीम  कोट  जहां
 तक

 किं  उस  के  कानूनी  पहलू  का  सवाल  था  उस  में  गया  तौर  उन्होंने  उक्त  निर्णय  दिया

 कि  उन
 को  इस  तरह  के  कानून  बनाने  का  अधिकार  नवदीं

 था  ।
 गृह-मंत्री  महोदय  से  मेरा  निवेदन  है

 कि
 वे

 इस  खतरे
 की

 तरफ  ध्यान  दें  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  राज  संसद्‌  के  सामने  हिमाचल  प्रदेश  की  वेम्बली

 की  कार्यवाहियों  को  कानूनी  अस्तित्व  देने  के  लिये  जो  बिल  रक्खा  गया  थ  द्वारा  यह  बिल  पास

 करने के  बाद  फिर  सुप्रीम  कोट  में उस  की  मेरी का  सवाल  उठेगा कि  वहीं  यह  लिपि  के  फंडामेंटल

 राइट्स  का  तो  हनन  नहीं  करता  मौलिक  अधिकारों  का  हनन  तो  नहीं  करता  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  की

 श्रतेम्बली  ने  डेढ़  साल  के  इन्दर  तीन  संशोधन  किये  हैं
 ।

 हो  सकता  है  कि  उस  में  कुछ  इस  तरीके  की  बात

 हो  कि  जिस  की  बिना  पर  सुप्रीम  ale  उस  को  गैर  कानूनी  घोषित  कर  दे  ।  a  सुप्रीम  नगर  फिर

 गेर
 कानूनी  ठहरा  देता  है  तो  हमें  देखना  पड़ेगा  कि  यह  जो  खतरा  इसमें  मौजूद  है  उस  का  कैसे  सामना



 १०  ous  हिमाचल  प्रदेश  की  विधान  सभा  तथा  क्रार्यवाही )  POV?

 मानकीकरण  विधेयक

 किया  जाय
 ।

 सुप्रीम  कोर्ट  इस  को  फिर  ग  र-कानूनी  ठहरा  देता  है  तो  इस  के  अमल  में  ्  में  फिर

 साल  की  होती  है  कौर  जिस  उद्देश्य  से  यह  कानून  बना  खास  तौर  से  लैंड  रिफ़ाक़त

 इसी  तरह  की  अन्य  जो  कि  कमी  से  सम्ब  घ  रखती  हैं  ।  शौर  जिन  को  कि  हम  नें  भ्रपनीਂ  नीति

 के  रूप  में  माना  शुभ्रा  उन  को  हम  फिर  कमल  में  नहीं ला
 सकेंगे  |

 इसलिये  हमें  यह  देखना  होगा  कि

 हम  इस  प्रसाद  में  जो  हिमाचल  प्रदेश  की  श्र  वेम्बली  के  भ्रस्तित्व  को  फिर  कायम  कर  रहे  अगर  इस

 तरीके  की  इस  में  गलती  फिर  रह  जाती  है  जिस  से  कि  फिर  इस  में  रुकावट  पड़  जाती  है  कौर  उस  में  देर

 होती है  तो  हम  भूमि  सुधार  के  अपने  उद्देश्य  को  मल  में  नहीं  ला  सकेंगे  ।  जरगर  ऐसा  होता  है  तो  में

 समझता  हुं  कि  हम  उस  जनता  के  साथ  बहुत  ही  न्याय  करेंगे  जिस  जनता
 के  लिये  यह  कानून

 बना

 रहे  हैं
 ।

 खाली  यही  एक  सवाल  नहीं  है  बल्कि  एक  दूसरा  औचित्य  का  सवाल  है  कौर  as  यह  है  fr

 जब  यह  कानून  बनाया  गया  तो  हिमाचल  प्रदेश  की  जो  नई  असेम्बली बनी  उस  में  ४१  सदस्य  होने  थे

 ३६  पुराने  हिमाचल  प्रदेश  के  होने  थे  ५  मेम्बर  कराने  बिलासपुर के  होने  लेकिन

 इस  कानून  के  बनाते  उन  ५  प्राणियों  का  चुनाव  नहीं  न  उन  का  भ्रातृत्व  ही  नहीं  था  ।  अब

 चूंकि  कानून  को  पुराने  बिलासपुर  पर  भी  लागू  किया  जाता  है  तो  में  कहना  चाहता  हूं  कि  कहीं  सुप्रीम

 कोट  इस  को  इस
 बिना  पर  गर  कानूनी

 न
 ठहरा  दे

 कि
 चूंकि  बिलासपुर  का  उस  में  प्रतिनिधित्व  नहीं

 बिलासपुर के  प्र निधियों को  भ्र  वेम्बली  में  बैठने  का  मौका  नहीं  मैं  उस  में  जाना  चाहता

 कि
 उस

 में  उन्हों  ने  प्रोथ  नहीं  ली
 ।

 वह  भी  एक  कमी  तो  यह  खतरा  इस  में  सब  भी  मौजूद  है
 ।

 श्राखिर

 हम  सब  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जो  हमारी  नीति  है  शौर  एक  लैंड  सुधार  का  काम  है  वह  पुरा  हो  ।
 में

 यह  तो  मानता  हूं  कि  मगर  हम  इस  बिल  को  संसद्‌  में  पास  कर  देते  हैं  वह  सुप्रीम  कोटे  के
 द्वारा

 गर

 कानूनी  घोषित  न  किया  जाय  तो  हम  भ्र पनी  नीति  को  अमली  रूप  देने  में  कामयाब  हो  सकेंगे  शर  तब

 हमारा  उद्देश्य  पूरा हो  लेकिन  कहीं  एसा न  हो  कि  जिस  उद्देश्य  को  हम  पूरा  करना  चाहते  हैं

 उस  उदय का  सुप्रीम  कोटे  के  प्रतिकूल  निर्णय  द्वारा  हनन  हो  जाय  क्योंकि  वे  ५  व्यक्ति जो  कि  बिलास

 पुर  वे  चुने  जाने  थे  उन  को  उस  italy  में  प्रतिनिधित्व नहीं  उन  का  चुनाव  नहीं  ठा  था

 झर  उन  का  बिना  चुनाव  हुए  ही  ३६  झ्रादमियों ने  पुराने  बिलासपुर  के  लिये  भी  कानून  बना
 उस

 में
 भी  कानन लागू  होता  है  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  ऐसी  गलती  हो  सकती  है  कि  जिस

 पर  सुप्रीम चोटें  फिर  इसे  भ्र वेध  घोषित  कर  दे
 ।

 पुराने  हिमाचल  प्रदेश  पर  यह  लैंड  रिफार्म  का
 कानून

 लागू हो  सकता है  लेकिन  पुराना  बिलासपुर
 जो  कि  हिमाचल प्रदेश  में  वलय  हुआ उसपर यह उस  पर  यह

 लागू

 नहीं  होगा
 ।

 ग्राम  हमें  देखना  यह  है  कि  कहीं  कोई  इस  तरी  के  कोई  गलती  न  रह  जाय
 जिस

 की
 कि

 वजह
 &

 जिस  उद्देश्य  को  हम  पुरा  करना  चाहते  हैं  ie  जिस  कानून  सुप्रीम  कोट
 ने  गर  कानूनी

 घोषित  किया  और  जिस
 को  कि  हम

 काननी  देना  चाहते  उस
 को

 वाकई  कानूनी
 wet  मिल  सके  शर  फिर  कोई  उस  के  रास्ते  में  रुकावट  न  जाय  ।  मैं

 मुंह  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  अब  भी  इंस  में  नगर  कोई  गलती  रह  गई  हो  जिस  सें

 कि
 किसी  के  मालिक  भ्र धि कारों  का  हनन  होता  तो  बजाय  इस  के  कि  फिर  यह  सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा

 करार  दे  दिया  बहतर  यह  होगा कि  इस  पर  एक  दो  दिन  का  समय  लंगा  दिया  जाय

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सब  कानूनों  को  इस  हाउस  की  एक  छोटी  सी  सिलेक्ट  कमेटी  के  सुपुद  किया  जा

 सकता है  भ्रौर  उन  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  कौर  उन  में  अ  र  कोई  गलती  रह  गई  हो  तो  उस  को

 दुरुस्त  किया  जा  सकता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसा  करने  में  कोई  प्रतिष्ठा  का  सवाल  नहीं  उठना

 चाहिये
 ।

 में  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  भी  ऐसा  मानते  हैं  कि  हिमाचल  प्रदेश  ऐबोलिशन

 are  बिंग
 लेंड

 स्टेट्स  एंड  लेंड  रिफॉर्म्स  एक्ट  एक  प्रगतिशील  कानन  है  कौर  उस  के
 गे

 रं-कानूनी  घोषित

 होने  से  वहां  की  जनता  को  नुकसान  होगा  हम  इस  में  उन  के  साथ  हें  शौर  हम
 भी

 चाहते  हैं  कि  उस  पर



 YeQVe  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा  तथा  कार्यवाही )
 १०  Lets

 मानकीकरण  जिधेयक्त

 जी  ब्रज  राज

 जलदी  से  जल्दी  प्रबल  हो  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  नगर  कहीं  पर  कोई  गलती  रह  जाती  है  जिस  से  कि

 उस  के  रास्ते  में  रुकावट  पड़े  कौर  उस  का  पालन  न  होने  तो  बेहतर  यह  है  कि  हम  अभी  ही

 में  बैठ  कर  उस  पर  पूरी  तरह  से  विचार
 कर

 लें  कौर  उस  गलती  को  सुधार  लें
 ।

 इस  काम  में  एक

 are  दिन  का  समय  लगता  है  तो  यह  कोई  देर  नहीं  है  क्योंकि  सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा  श्रवण  ठहरा  fee

 जाने  से  तो  बहुत  काफी  देर  लग  जायेगी
 ।

 इसलिये  में  निवेदन  करूंगा  कि  इस
 पर  पुरविक़ार

 किया

 जाय े।

 कल  गुह-मंत्री  महोदय  ने  हमें  बताया  कि  उन्हों  ने  इस  विषय  में  एटार्नी  जनरल
 की

 राय  ले  ली  है

 शौर  उन  का  मत  है  कि  ऐसी  कोई  गैर  काननी  करार  दिये  जाने  वाली  बात  नहीं  होने  वाली  उत  का

 ऐसा  मत  हो  सकता  है  लेकिन  हमारे  गले  के  नीचे  तो  यह  बात  नहीं  उतरती  है  कौर  हमें  तो  प्रियंका  है
 कि

 यह  खतरा  हो  सकता  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  यह  मामला  फिर  जाने  से  उस  में  देरी  हो  सकती  है  कौर  इस

 कानून का  किसानों  की  भलाई  करने  का  जो  उद्देश्य  है  उस  के  पूरा  होने  में  रुकावट  पड़ेगी
 इसी

 दृष्टि

 कोण
 को

 लेते  हुए  मैं  इस  का  विरोध  कर  रहा  हूं  श्र
 चाहता  हूं  कि  इस  पर  इसी  निगाह  से  सोचा  जाय

 at  इस  तरह की  कोई  गलती कर  के  हम  भविष्य के  लिये  कोई  ऐसी  गलत  परम्परा
 न  डालें

 कयोंकि  हम  इस  देश  में  जनतन्त्र  का  विकास  कर  रहे  हैं  कौर  संसदीय  पंस्थाश्रो
 की

 कां  विकास कर  रहे  हैँ  ।  लोगों को  हम  ऐसा  कहने  का  अवसर  न  दें  कि  जिस  का
 कि

 अ्रस्तित्व  नहीं थां

 जिस  का
 कि

 कभी  जन्म
 भी

 नहीं  हु  उस  असेम्बली  को  हम  ने  जीने  दिया
 |

 इन  शब्दों  के  साथ
 में  गृह-मंत्री  से  यह  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  पर  पुनर्विचार  कर

 कि  क्या  इस  बिल  के  पस

 करने  में  दो  तीन  दिन
 की

 देरी  कर
 के

 तौर  उन  पर  पुनर्विचार  कर  हम
 at

 के  खतरे
 को

 जो  कि  हमें  पेदा  प्रा  सकता  दूर  नहीं  कर  सकते  हैं
 ?

 aft  हेम  राज  )  :  अध्यक्ष  हिमाचल  प्रदेश  की  विधान  सभा  के  कानूनों को  था

 उसकी  कार्यवाही को  वैधानिक करार  देने  के  लिये  जो  यह  बिल  लाया  गया  उस  के  मुताल्लिक

 aga  सारी  रायें  यहां  पर  पेदा  की  गयी  हूं
 ।

 जितने  भी  माननीय  सदस्यों  ने  इस
 की

 बहस  में  हिस्सा  लिया

 है  बौर  अपने अपने  विचार  प्रकट  किये  सब  के  सब  यह  चाहते  है  कि  यह  बिल  पास  हो  जाये

 लेकिन वें  यह  समझते  हूं
 कि

 इस  में  कुछ  वे  मानिक  अड़चनें  हे  जिन  की  कि  वजह  से  उन  की
 झोंका  है

 कि

 इस  बिल  के  कमल  में  आने  में  फिर  रुकावट पड़  सकती  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हाउस  के  सामने  इस  वक्‍त  जो  बिल  पेश
 उस  म

 जैसे  कि  हमारे  माननीय  गृह-मंत्री  ने  अपनी  तकरीर  में  फरमाया  महज़  बिल्स  का  ही  सवाल  नहीं है

 बल्कि  उस  में  तो  उस  भ्रसेम्बली  ने  जितनी  भी  कार्यवाही  की  बिल्स  की  सुरत  में  की  चाहे

 रेजोलूशन्स  की  सूरत  में  की  चाहे  वह  पैसे  रुपये  की  जांच  करने  की  सूरत  में
 की  हया  जो  स्पीकर

 या  डिप्टी  स्पीकर
 के
 एलेक्शन की  सुरत  में  की  उस  सब  कार्यवाही को  वैधानिक रूप  देने  के  लिये

 यह

 बिल  पेश  किया  गया  है  कौर  जब  यह  चीज  है  तो  मेँ  समझता  हूं  कि  इस  हमारे  सामने
 जो

 यह  सवाल

 रक्खा जाता  है  कि  वह  सारे  बिल्स  हमारे  सामने  लायें  में  समझता  हूं  कि  उस
 के

 लिये
 कोई  ठोस

 मेंट  नहीं  ह  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भाव
 ने

 यह  उदय  उठाया  कि  चूंकि वह  बिल्स  हमारे  सामने  नहीं  लाये  गय

 को  हो  सकता  है  कि  वह  स्टेट  लिस्ट  नम्बर  १  और  ३  में  न  हों  ।
 लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  जो

 fasa 4 की

 लिस्ट
 दी

 हुई  है  लिस्ट  को  पढ़ने  से  यह  पता  चलता  है
 कि

 यह
 जो  ३७  कानून  बनाये  गये

 उन  में  से

 कोई  भी  ऐसा  कानन  नहीं  है  जो  क  स्टेट  लिस्ट  नम्बर  १  भ्र  २  के  बाहर  जाता  हो  ।  अगर  यह  बात  है
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 तो  फिर  यह  उज्र  करना  कि  ag  जो  कानन  बे  उन  स्टेट  लिस्टों  से  बाहर  में  समझता हूं  क्रि  पह

 जायज  नहीं  है  ।

 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  इस  सुप्रीम  कोट  ने  जो  एक  सवाल  उठाया  है  कि  चूंकि  उस  वक्ते

 की  जो  असेम्बली  थी  यह  जायज  नहीं  जायज  तौर  पर  नहीं  बनी  थी  तो  उस  के  लिये  मेरा  कहना  है

 कि  उस  wa  हिमाचल  प्रदेश  कौर  बिलासपुर  को  मिला  कर  हिमाचल
 प्रदेश

 भौर  बिलासपुर
 की

 एक  नई  स्टेट  बनाने  का  बिल  पास  हुआ  था  तो  उस  में  इलाज  १६  म  बड़े साफ  तौर  पर  यह  लिख

 दिया  गया  था  कि  भाग  होगा  राज्य  सरकार  अधिनियम १९५१  में  उल्लिखित पांच  वर्ष

 की  अवधि  इस  नये  राज्य  की  विधान  सभा  के  लिये  दिन  से  समझी  जायेगी  जिस  दिन  से  वर्त  मान

 हिमाचल  प्रदेश  की  विधान  सभा  ने  कार्य  करना  प्रारम्भ  किया  था  ।

 Vag  बात  थी  कि  ag  असेम्बली  पांच  साल  लगातार  चलनी  थो
 ।

 जो  इस  संसद्‌ ने  एक्ट

 बनाया  था  उसम  कहीं  भी  यह  प्रावीजन  नहीं  किया  है  कि  जो  पहली  असेम्बली  थी  वह  उस  से

 डिजाईन  समझी  जायेगी  जिस  से  ये  मेम्बर  चुने  जायेंगे
 ।

 तो  इसका  यही  मतलब  लगाया  जा

 सकता है  कि  सेक्शन  १५  के  मुताबिक जो  ३६ मेम्बर चुने  गये  थे  वह  सारी  कार्रवाई  कर  सकते  थे  |

 उसके  लिए  में  एक  मिसाल  देना  चाहता  हं
 ।

 सेक् दान  ७३  रीप्ले  जेनरेशन
 आव

 पीपल्स  एक्ट  के  मुताबिक

 जब  यह  पार्लियामेंट  बनती  है  तो  यहीं  समझा  जाता  है  कि  सारी  कांस्टीट्य  एंडीज़  के  मेम्बर  झा

 जाने  चाहिए
 ।

 लेकिन  जब  यह  पार्लियामेंट  बनी  तो  हमारे  हिमाचल  कांगड़ा  के  पहाड़ी  प्रदेश  के  ६

 मेम्बर  नहीं  सके  थे
 ।  पर  फिर  भी  यहां  पर  स्पीकर  का  चुनाव  डिप्टी  स्पीकर का  चुनाव

 हुआ  प्रेसीडेंट का  चुनाव  हुजरा  हालांकि  पहाड़ी  इलाके  के  ६  मेम्बर  उस  मौजूद  नहीं थे
 ।

 इसी  तरह  से  सेक्शन  १४  १६  के  तहत  यह  व्यवस्था  की  गयी  थी  कि  वहू  जो  ३६  गो  कि

 उनको इफेक्ट नहीं  किया  वह  तसव्वुर में  ग्रा  जायेंगे  ।  इस  लिहाज  से
 जो

 दूसरा  हाउस  बना  उसके

 वह  जायज  तौर  पर  मेम्बर  थे
 ।

 सुप्रीम  कोर्ट  का  जो  फैसला  हुआ  उसਂ  के  बारे  में  हम  कुछ  नहीं  कर

 सकते
 ।  लेकिन  इस  वक्‍त

 जो  हम  को
 फैसला  यहां  देना  है  बह  यह  नहीं  है  कि  ag  जो  बिल  बनाये

 गये  प्र  जो  कार्रवाई  की  गयी  वहू  जायज  थी  या  नाजायज  थी  ।  यहां  पर  तो  यही  सवाल  है  कि  वहां  पर
 जो

 असेम्बली  बनी  थी  उसमें  कुछ  खामी  ww  गयी  थ्री  उसको  दुरुस्त कर  दिया  जाये
 ।

 मेँ  मिसाल के

 तौर  पर  कहूं  कि  एक  घर  बनने  के  बाद  झगर  यह  महसूस  होता  है  fe  इस  में  कहीं  कमजोरी  रह  गयी

 है  तो  उस  जगह  सपोर्ट  दी  जाती  इसी  तरह  यहां  पर  भी  सपोर्ट  देने  का  सवाल  है  ।  यहां  पर

 यहीं  सवाल  है  कि  वह  जो  हाउस  बना  उस  में  कुछ  खामी  रह  गयी  कौर  उसको  सपोर्ट  दिया

 ताकि  उसने  जो  स्पीकर  कौर  डिप्टी  स्पीकर  का  चुनाव  किया  या
 जो

 शौर  कार्रवाई
 की

 वह  जायज

 समझी जा  सके  ।  एक  नोटीफिकेशन  न  छपने  की  वजह  से  वह  असेम्बली  लंगड़ी  सी  रह  जाती  है

 इसलिए  उसको  सपोर्ट  देने  की  जरूरत  है  ae  राज  ae  पालियामेंट  वह  सपोर्ट  देने  की  अ्रवस्था

 में  है
 ।

 इस  पालियामेंट
 को

 जो  भ्रांतिया  रात  मिले  हुए  हैं  उनके  जरिये  से  वहां
 पर  जो  खामी रह  गयी

 थी
 उसको  यह  पूरा  कर  सकती  है  ।

 ate  इस  बात  को  तो  हमारे  पंडित  ठाकुर  दास  जी  भार्गव

 जो
 कि  हमारे  बहुत  पुराने  मेम्बर  मानते  हूँ  कि  हमारे  संविधान  में  ऐसी  कोई  चीज  नहीं  है

 कि  जो

 यह  कहती  हो  कि  हम  इस  बात  को  कर  नहीं  सकते  या  करने  के  काबिल  नहीं  हैं
 ।

 कौर  प्यार हम  यह

 करने  के
 काबिल

 है  तो  यह  कहन  का  इस  कोई  सरोकार  नहीं  है  कि  हम  उन  बिलों
 को  देखना

 चाहते  हम  उन  बच्  को  देखना  चाहते  हैं  ौर  जानना  चाहते  हैं  कि  वे  लिस्ट  १  या  ३  में  कराते हैं

 या  नहीं  ।
 इस  वक्‍त  तो  हमें  यही  सरोकार  है  कि  उस  वक्‍त  उस  असेम्बली  नें

 जो  कार्रवाई की  उसको

 वैधानिक  करार  देखें  ।  इसलिए  म  समझता  हूं  कि  इस  हाउस  को  इस  वक्त  यही  एक  तरीका  अख्तियार

 करना  चाहिए  जिससे  कि  जो  कारवाई  उस  नत  हिमाचल  प्रदेश  ग्रसेम्बली
 ने

 की  थी
 उसको  जायज
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 मान्यीकरन  विधेयक

 मराज
 | श्री

 करार  दे  दिया  जाये  ताकि  जो  प्रोग्रेसिव  लेजिसलेशन  उस  वक्‍त  उस  असेम्बली  ने  पास  किया  वह  कायम

 रह  जाये  ।

 आपके  यहां  पर  जो  मंडी  से  सदस्य  oa  हैं  उन्होंने  भी  सोशलिस्ट  पैटन  श्राफ  सोसाइटी  की

 हिमायत  की  है  ।  इस  संसद  के  जो  सारे  मेम्बरान  हैं  जहां  में  उनकी  मजमूई  लियाकत  को  सपोर्ट  करता

 हूं  उसके  साथ  ही  मैं  ag  भी  कहना  चाहता  हूं  कि
 जो

 weet  हालात
 थे  हिमाचल  प्रदेश

 के
 उनको

 में  श्र  श्राप  उतनी  अच्छी  तरह  से  नहीं  जान  सकते  जितनी  weet  तरह  से  कि  वहां  के  लोगों  art

 चुने  वह  मेम्बर  जान  सकते
 थे

 जो  कि  हिमाचल  प्रदेश
 की

 असेम्बली  में  थे
 ।  इस  लिए  उन्होंने जो

 कानून  बनाये  वे  वहां  फे  हालात
 को

 जज  करते  हुए  बनाये  थे
 ।

 अरब  प्यार  उन  कानूनों  के  बारे  में

 हम  यह  कहें  कि  वे  पुरे  तौर  पर  ठीक  नहीं  उतरते  तो  यह  जायज  नहीं  होगा
 ।  हमको तो  यह  मानना

 चाहिए  कि  उन  जनता  के  चुने  हुए  नुमाइंदों  ने
 जो  चीज

 बनायी  है  वह  अवाम  के  हालात  के  मुताबिक

 बनायी  है  कौर  इसਂ  बात  को  तसलीक  करते  हुए  हमें  उन  कानूनों  को  जायज  करार  देने  कोई

 हिच  नहीं  होनी  चाहिए
 ।

 एक  बात  क, ५  श्राप से  कही  है  कि  हमारे  मंडी  के  जो  सदस्य हैं  वह  भी  कहते  थे  कि  हम

 लिस्ट  पटने  की  सोसाइटी  चाहते  हैँ  ।  लेकिन  में  आपको  बतलाना  चाहता  हं  कि  नगर  ये  कानून

 नहों  तो  वहां  पर  किस  तरह  का  पीटने  होगा  ।  इन  कानूनों  के  बनने  के  पहले  वहां  पर  राजाओं का  राज

 था  झर  राजा  लोग  ही  सारी  जमीन  के  मालिक  होते  थे  ।  ये  लोग  जिसको  मरजी  होतो  जमीन  का

 प्पा  देते  थे  और  जिससे  चाहते  थे  पट्टा  छीन  लेते  थे
 ।

 क्या  वे  यह  चाहते  हैं  कि  वहां  पर  फिर

 यह  पैटन  चालू  हो  जाये  जिसमें  हम  बड़े  जमींदारों  कौर  राजाओं  के  रहम  पर  गरीब  जनता

 को  छोड़ दें  ।  जिस  सोशलिस्ट  tea  का  जिक्र  राजा  साहब  ने  किया  था  उसके  weet  राजा  लोग

 जनता  से  बेगार  लिया  करते  थे  ।  चाहे  जिससे  वह  भ्र पना  काम  बेगार  में  ले  सकते  थे  ।  इन  हालात

 में  क्या  श्राप  यह  समझते  हैं  कि  जो  प्रोग्रेस  सिर  लेजिस्लेशन  वहां  पर  बना  वह  ठीक  नहीं  है  ।  वे  तो

 उस  पैटनें  की  सोशलिस्ट  सोसाइटी  के  हिमायती  हैं  जिस  में  वह  बेगार  ले  चाहे  जिसकी

 जमीन  को  ध र  पास  रख  सकें  ।  लेकिन  हिमाचल  प्रदेश  असेम्बली  ने  जो  कानन  बनाये  उनसे  जो

 मिल्कियत  राजाओं  से  पास  थी  वह  गरीब  जनता  के  पास  ar  गयी  जिसके  पास  जमीन  नहीं  थी  ।

 फिर
 यह  सवाल  उठाया  गया

 कि
 अगर  हम  ने  इस  कानून  को  पास  कर  दिया  तो  फिर  सुप्रीम

 कोर्ट  में
 उन

 कानूनों  को  रद्द  कर  दिया  जा  सकता  उसके  मुताल्लिक  तो  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  फर्ज  कीजिये
 कि

 श्राप  एक  कमेटी  बनाते  हैं  और  फिर  उन  कानूनों  को  देखते  तो  क्या  यह  जरूरी

 है
 कि

 वे  कानून  फूल  प्रूफ  हो  जायेंगे  शौर  फिर  उनको  सुप्रीम  कोटे  में  चैलेंज  नहीं  किया  जा  सकेगा

 सुप्रीम  कोट  में  किसी
 कानून  को

 चैलेंज  करने  का  हक
 तो  हर  वक्‍त  रहेगा  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि

 हम  इसी  सूरत
 म  इस  कानून  को  पास  कर  देना  चाहिए

 ।
 यही  बामौका  चीज है  ।  यही  बेमौका चीज

 है  कि  इस  बिल  को  जिस  सुरत  में  हमारे  गृह  मंत्री  जी  लाये  हैं  उसी  सुरत  में  हम  पास  कर  दें  ताकि

 वहां  की  गरीब  जनता  को  जो  राहत  मिली  हुई  है  वह  कायम  रहे  और  पिछले  दिनों  में  उन्हें  जो

 सहूलियतें  मिली  हैं  उनसे  वे  पूरा  फायदा  उठा  सकें
 |

 इन
 शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  की  हिमायत  करता  हूं  ate  में  समझता  हूं  कि  हमारा  यह

 ससंद  इसको  पास  कर  देगा

 ato  रणबीर सिह  :  wert  महोदय  ,  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  सादे  से  कानूनी

 मसौदे  को  इस  सदन  के  वकीलों  ने  इतना  पेचीदा  क्यों  बना  दिया  ।  माननीय  गह-मंत्री  महोदय  ने
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 area  fara

 बताया
 था

 कि  as  एक  सादा सा  कानून  का  मसौदा  है  ।  एक  मामूली  सी  त्रुटि  है  जिसको दूर  करने

 लिए  ag  विधेयक  सदन  के  सामने  रखा  गया  है
 ।  चूंकि  एक  नोटीफिकेशन  नहीं  हो  सका

 इस  वजह  से  एक  टेक्निकल  ग्राउंड  के  ऊपर  जो  दो  साल  प्रदेश  असेम्बली  ने  कार्रवाई
 की  है  वह  रद्द  हो  रही  है  ।  वह  हाउस  लोगों  के  चुने  हुए  नुमाइंदों

 का  उन्होंने  जो  कानून  बनाये  थे

 उनको  रद्दी  की  टोकरी  में  डाला  जा  रहा
 ह

 |  तो  इस  टेकनिकल  डिफंक्ट  को  दूर  करने  का  यह  छोटा

 सा

 सवाल  है
 ।

 भरूचा  साहब  ने  इस  में  कई  एक  वैधानिक  आपत्तियां  उठाईं  |  लेकिन  में मैँ

 '

 नहीं  समझता  fr

 इस  में  कोई  ऐसी  बात  जो  कि  हमारे  रास्ते  में  जाती  है  ।  उन्होंने यह  डर  भी  दिखाया  कि  यह

 हो  सकता  है  कि  सुप्रीम  कोटे  इस  कानून  को  वैधानिक  करार  दे  दे
 ।

 मैं  समझता  हूं
 कि  वह  डर  तो

 हमेशा  हर  एक  कानन  के  बारे  में  हमारे  सिर  पर  रहता  है  ।  उस  डर  का  हमें  हमेशा  ध्यान  रहेगा

 तो  शायद  हम  एक  कदम  भी  नहीं  चल  सकते  ।
 इस  देश  में  संविधान  के  साथ

 जो  शिड्यूल
 में

 भूमि  सुधार

 कानून  रखे  गये  हैँ  ।  उन  से  ज़ाहिर  होता  है  fe  इस  बारे में  कितना
 डर  महसूस  किया

 जाता  है  ।  हमारे  लायक  दोस्त  वकील  साहबान  रहेंगे  कौर  गरीबों  के  बजाय  अमीरों  की  तरफ  ज्यादा

 तो  वह  डर  ज्यादा  रहेगा  |  उस  डर  से  न  डरते  हुए  हमें  आगे  बढ़ना  है  ।

 भूमि-सुधार  कानन  के  जो  अच्छे  गण  से  श्री  न्  राज  fag  सहमत  लेकिन  मेरी  समझ

 में  नहीं  आता  कि  ag  इस  सिलसिले  में  एक  ऐसे  रास्ते  से  क्यों  चलना  चाहते  जिस  से  देरी  हो  ।

 म
 यह  भी  करना  चाहता  हु  कय  कानन  लाग  हा  चक  हू  ।  एक  कस  नदायद स्ट अरा स्ट  झ्र

 मिला  या  न  मिला  उस  का  हमें  पता  नहीं  है  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  यहां  पर  कानून  चाल

 करने  का  सवाल  नहीं  बल्कि  चालू  हुए  कानूनों  को  रखने  का  सवाल  है
 ।

 इस  के  बाद  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  प्रौढ़  दूसरे  दोस्तों  ने  यह  सवाल  भी  उठाया  कि  उस  असेम्बली

 ने  जो  ३६,  ३७  कानून  जिन  का  कि  यहां  पर  सवाल  वे  हैं  ग़लत  हैं  ।  इस

 सिलसिले  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सदन  के  पांच  सौ  मेम्बरों  श्र  दूसरे  हाउस  के  ढाई  सौ

 दों--कुल  मिला  कर  साढ़े  सात  सौ  मेम्बरों--को  हर  वक्‍त  यह  अ्रख्तियार  है  कि  वे  जब  चाहें  किसी

 भी  ग़लत  कानन  को  रिपीट  करने  का  नोटिस  दे  सकते  हैं  ।  इस  वक़्त  ऐसी  कोई  विपत्ति  नहीं  है  कि

 हम  इती  वक़्त  देखें  कि  ये  कानन  सह  हैं  या  गलत  ।  इस  दो  sare के  विल को  पास  करने में  हम  को

 कई  घंटे लग  रह ेहैं  ।  उन  ३७  कानूनों  को  हम  ने  देखना  शुरू  कर  दिया  प्रौढ़  उन  के  बारे  में  बहस

 शुरू कर  तो  यह  सदन  शायद  प्रौर  कोई  काम  सकेगा  |  स्टेट  लिस्ट  के  कानन  बड़े  पेचीदा

 होते  हैऔर  उन
 की  हर  बात  के  बारे  में  कई  ख्यालात  होते  हैं  ।  इसलिये  उस  में  बहुत  देर  लग

 जाने

 का  है है

 ठाकुर  दास  भागने  प:ठासीन

 इस  बारे  में  भ्रचित्य  प्रौढ़  संसदीय  प्रणाली  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 यहां  पर  कोई  खराब  प्रणाली  चलाई  जा  है  ।  यह  प्रणाली ऐसी  नहीं  जिस  पर  इतनी आपत्ति

 जाहिर की  जाय  ।  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  इस  कानून  को  पास  कर  देना

 चाहिए

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा  द्वारा

 पारित  अधिनियमों  को  मान्यता  प्रदान  करना  इस  पर  कई  आपत्तियां  उठाई  गई  ie)  श्री

 भरुचा  ने  यह  आपत्ति  उठाई  है  कि  राज्य  विधान  सभा  होने  के  नाते  हिमाचल  प्रदेश  विधान
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 मानकीकरण  विधेयक

 सभा  को  कुछ  प्रौपचारिक  कार्य  वाहियां  करनी थीं  जो  नहीं  की  गई  इस  सम्बन्ध म  मेरा  उत्तर

 यह  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  संघ  क्षेत्र  है  राज्य  नहीं
 ।  वे  संवैधानिक  आपत्तियां  निर्मूल  हैं  ।

 श्री वें  ०  पू ०  नायर  ने  संविधान के  भ्रतुच्छेद  २०  के  आधार  पर  आपत्ति उठाई  है  ।  बह  भ्रांति

 निराधार  है  उसका  कारण  यह  है  कि  हम  किसी  नये  area  का  निर्माण  नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  तृत्कालीन

 अधिनियमों  के  अनुसार  जो  अपराध  थे  उन्हें  मान्यता  प्रदान  |  भले
 विधान

 उस
 समय

 रवि  रहें  हों  ।

 felt  | हैं  qo  नायर
 )

 :
 कया  माननीय  सदस्य  के  कथन

 का  तात्पर्य  यह  हैं
 कि  ्

 विधि  के  अधीन  भी  डण्ड  दिया  जा  सकता  हैं
 ?  शर  उन  मामलों के  सम्बन्ध में  क्या  होगा जो

 ऐसी  विधि  के  श्रन्तगत  निलम्बित है  जिन्हें  उच्चतम-न्यायालय  ने  ऐसी  विधान  सभा  द्वारा  निमित

 घोषित  कर
 दिया  हैं

 जो  न्यायोचित  रूप  से  निर्मित  नहीं  थी  ।

 श्री  जगन्नाथ  राब  हम  किसी  नये  अपराध का  निर्माण  नहीं कर  रहे  यदि हम  विधान

 बना  सकते  हूँ
 तो  विधानों  को  मान्यता  भी  प्रदान  कर  सकते  हैँ  ।

 जहां  तक  प्रत्येक  अधिनियम  को  बिना  विचार  किये  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रश्न  है  मेरा

 उत्तर है  कि  हम  उक्त  अधिनियमों  को  पारित  नहीं  कर  रहे  हैं  अपितु  केवल  मान्यता  दान  दे  रहे  हैं

 इसलिये  प्रत्येक  विधेयक  पर  पृथक  से  विचार  करने  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 मंत्री  गो०  ब०  :
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  प्रत्येक  भाषण  कर्त्ता  सदस्य

 ने  यह  बात  स्वीकार की  है  कि  इस  प्रकार  का  विधान  पारित  करना  संसद  के  सामान्य  के  yates  |

 आपने
 भी  इसी  आशय  का  निर्णय  दिया

 था  ।  इस  बात  को
 स्वीकार  कर  लेने  के  नथ  श्री  किसी

 बात  पर  तक  करना  बाकी  नहीं  रह  जाता  है  |  संसद  की  सामांय  को  स्वीकार  कर  हि विधिक नन  पर  श्री  भरूचा

 या  श्री  नायर  ने
 जो

 कुछ  भी  कहा  ag
 सब

 असंगत  सिद्ध  हो  जाता  है
 ।  वस्तुत  :  मैं  किसी  जिद के

 कारण  यह  विधेयक  पारित  करने  को  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  विधेयकों  की  संख्या ३५  या  ३६  ह  ।  उनकी

 परीक्षा  करने  का  परिणाम  क्या  होगा
 ।  मान  लीजिये  हम  में  से  कुछ  सदस्य  दो  या  तीन  विधेयकों

 के
 उपबन्धों  से  सहमत  नहीं  होते  हैं

 तो
 क्या  प्रत्येक  विधेयकों

 के
 उन  खण्डों  पर  यहां  चर्चा  की  जायेगी  |

 क्या  ऐसा  करना  व्यावहारिक होगा  |  इस  सभा  का  कोई  भी  सदस्य  कोई  भी  ऐ  सा  विधेयक  सभा  में

 उपस्थापित  कर  सकता है
 जिससे  इन  अधिनियमों  के  किसी  खंड  का  संशोधन  होता  हो  ।  क्योंकि

 संसद
 को

 यह  श्रधिकारह  कि  ag  हिमाचल  प्रदेश  से  सम्बन्धित  किसी  भी  बात  पर चर्चा कर  सकती  re  |

 इसलिये
 यदि  कोई  सदस्य  उक्त  अधिनियमों  में  से  किसी  से  श्रसहमत  हों  तो  वह

 एक  संशोधन  अथवा  निरसन  fades  उपस्थापित  कर  सकते  हूँ  ।  इसका  दूसरा  पहलू  यह  है  कि

 यदि
 श्राप  प्रत्येक  विधेयक का  पृथक-पृथक  रूप  से  परीक्षण  कर उन्हें पारित  करते  हैं  तो  श्राप  उनके

 उपबन्धों
 से

 अपेक्षाकृत
 अधिक  दृढ़ता  से  बचन  बद्ध  हो  जायेंगे

 ।
 हम  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  उसके  सम्बन्ध

 में  किसी
 को

 कोई  भ्रांति  नहीं  होनी  चाहिये
 ।  खंड  ४

 में  से  यह  स्पष्ट  उल्लिखित है  कि  कोई
 न्यायालय  नई  विधान-सभा  या  इसके  पूर्व  पारित  किसी  अनुदान  संकल्प  कार्यवाही
 पर  केवल

 इस  आधार
 पर

 आपत्ति  नहीं  कर  सकता  है
 कि

 वह  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  पारित  की  गई  थी  जो
 उक्त  विधान  सभा  की  कार्यवाही  का  संचालन  करने  या  उसमें  भाग  लेने  का  अधिकारी  नहीं  था  ।
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 मानकीकरण  विधेयक

 केवल  इस  त्रुटि  की  टूर  करन  के  लिये  ag  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया है
 ।  इसके  अतिरिक्त  यदि

 विधेयक  किसी  अन्य  कारण  से  भ्रापत्तिजनकं ही
 तो  उस  पर  कोई  भी  व्यक्ति  यथोचित  कार्यवाही

 करने  मं  स्वतंत्र  है  ।

 श्री  भरूचा  ने  कई  काल्पनिक  प्रशन  रखे  हूँ  जेसे  कि  क्या  प्रत्येक  विधेयक  को  श्रध्यक्षे  की  अनुमति

 प्राप्त  हो  चुकी  है  अथवा क्या  प्रत्येक
 विधेयक  राज्यपाल  के  द्वारा  स्वीकृत  हो  चुका  है  ।  इन  प्रश्नों

 के  सम्बन्ध  में  हम  यह  करनी  चाहिये  कि  हिमाचल  प्रदेश  विधान  सभा ने  इन  बातों की  कभी

 उपेक्षा नहीं  की  होगी  |  विधि  के  अनुसार  भी  जो  कुछ  किया  गया  है  उसे  तब  तक  नियमित रूप  से  किया

 गया  मान  लिया  जाय  जब  तक  कि  उसके  विरूद्ध  प्रत्यक्ष  प्रमाण  नहीं  है
 ।

 इसलिये  हमें  मान  लेना  चाहिये

 कि  सभी  विधेयक  वेध  रूप
 से  पास्ता हुए  यदि  कोई  आपत्ति  करना  चाहे  तो  वह  यथोचित

 कार्यवाही  कर  सकता हैं  ।  यदि  dag  को  अधिकार  है  तो  क्या  यह  उचित  हूं  कि  हम  उन  विधेयकों

 को  केवल  इस  लिये  स्वीकृत  कर  देवें  कि  वह  उस  क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  द्वारा  पारित  किये  गये  हैं  ।

 हम  यह  मानना  चाहिये  कि  उन्हें उस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  हमसे  कहीं  श्रमिक  जानकारी  है  प्रौढ़  वह  भी

 जनता  के  दायित्वों  और  विशेषाधिकारों  के  प्रति  उतने  ही  सजग  हैं  जितने  कि  हम  ।

 सभा मे  ३६  सदस्य  |  सभा  की  अवधि  पहली  सभा  के  प्रारम्भ  की  तारीख  से  मानी गई  हूँ

 केवल  उसमें  चार  अतिरिक्त  सदस्य  कौर  शामिल  किये  गये  ।  किन्तु  अधिसूचना  नहीं  निकाली

 हम  अपने  समय  को  केवल  इस  का रण  बर्बाद  कर  प्राह  क  क्योंकि  यह  अधिसूचना  नहीं  निकाली

 गई  इसलिये  उक्त  सभी  विधेयक  स्वीकृत  कर  दिये  जायें  और  उन  विधेयकों  पर  पुर्वा विचार  किया  जाय

 झर  उन्हें  पारित  किया  जाये  या  उन्हें  स्वीकृत  कर  दिया  जाय  |

 ऐसी  कार्यवाही  करन  के  पक्ष  में  समुचित  तक  नहीं  दिये  गये  र्ड्स  प्रकार  का  कदम
 उठाना

 विलम्ब कारी  और  अवांछनीय  होगा  ।  इतना  ही  नहीं  इस  प्रकार  का  कार्य  करना  संसद्‌  की  प्रतिष्ठा

 के  प्रतिकूल  होगा ।

 उन  ढाई  वर्षों  में  बहुत  से  अन्य  कार्य  भी  किये  गये  ।  कई  बजट  पारित  किये  गये  अगर  बहुत

 बड़ी  राशियां  व्यय  की  गई  ।  कुछ  व्यक्तियों  को  कारावास  प्रदान  किया  गया  कौर  उनकी  भूमि

 का  aaa  किया  गया  ।  क्या  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  वे  बात  अनुचित  थीं  उनके  लिये  वैध

 स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  थी  ?  क्या  आपने  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  ह  कि  किसी  विधेयक  के  किसी

 एक  खंड  को  ईस्वी  कार  करने  का  क्या  परिणाम  होगा  ?  उससे  उस  विधेयक  के  अन्तर्गत  की  गई

 प्रत्येक  कार्यवाही  श्वे  ही  जायेगी  ।  इसलिये  मूझे  दुख  है  कि  अध्यक्ष  द्वारा  यही  मत  व्यक्त  किये

 जान  पर  भी  ये  बातें  कहनी  श्रावक  समझी  गईं  |

 यह  विधेयक  उपयोगी  ai  शक्तिशाली हैँ  ।"  इसका  पारित  करना  बहुत  श्रावश्यक  है  ।

 इसलिये  श्राप  लोगों  को  यह  विधेयक  पारित  चाहिये  |

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 श्री  as  राज  मं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हिमाचल
 प्रदेश  जमींदारी  उन्मूलन

 विधेयक
 पारित  करते  समय  बिलासपुर  के  चारों  wet Maes  उपस्थित  थे  ate  क्या  चुनाव  इस  विधेयक

 के  पारित  होने  के  पूरव  हो  गये  थे  ?
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 मान्यीकरण  विधेयक

 गो०  [ (०  में  इसे  नहीं  जानता  तथापि  में  यह  भी
 ,  जानता

 हूं  किं  यदि  संसद के  १०  या  २०  सदस्य  निर्वाचित  न  हु
 ए ए

 हों  या  उनका  चुनाव  nda  ठहर  fear  जाये

 तो  भी  उसਂ  आघार  पर  संसद  की  कार्यवाही  wag  नहों  ठहरायी  जायेगी  ।

 महोदय  प्रशन  यह  ह

 हिमाचल  प्रदेश  प्रौढ़  विलासपुर  भ्र धि नियम  १९५८  अधीन  निमित

 नये  राज्य  हिमाचल

 परदे

 की  विधान  सभा  के  गठन  तथा
 कोय  वाही  को  मान्यता  देनेवाले  विधेयक  पर

 nS
 व्यार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  शब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।  कोई  संशोधन

 नहीं
 है  प्रश्न  यह  हैं  :

 ‘fe  खड़  १  से  ५,  भ्र घि नियम  सुत्र  तथा  विषयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  १  से  ५,  प्रचघिनियम  सूत्र  ौर  विधेयक  का  साम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गये  ।

 पंडित
 te  ब०  पन्त

 :
 में  प्रस्ताव  करता हूं  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 ठाकुर  दास  भागने  :
 में  इस  बात से  सहमत  हूं

 कि  सभा  को  यह  विधेयक  पारित

 करने  का  श्रमिक हैं  ।
 जहां  तक  अधिकार  का  सम्बन्ध  है  सभा  इस  विधान  को  मान्यता

 देने
 में

 समय  है  तथापि  मैं  इस  बात  से  सहमत  नही ंहूं  कि  हम  जिन  विधानों
 को

 मान्यता  देने  जा  रहे  हैं  उन्हें

 देखने  का  तथा  उन  पर  विचार  करने  का  श्रवसर  भी  हमें  न  दिया  जाये  ।  यह  बात  श्रुति हूँ  क्योंकि

 ब  वह  अधिनियम  मेरे  मत  से  मान्यता  प्रदान  कर  रहा  है  तो  मझे  उस  अधिनियम  के  श्रीविजय

 अनौचित्य  देखने  का  भी  पूरा  अधिकार  है  |

 निस्संदेह  इस  विशेष  मामले  में  मेरे  विचार  न  करने  से  कोई  विशेष  हानि  नहीं  होगी  तथापि

 भविष्य  के  लिये  यह  एक
 पुर्व  वर्तिका

 बन  जायेगी  और  यह  बड़ी  शोचनीय  स्थिति  होगी  जब  हमसे

 विधेयकों
 को  देवे  बिना

 हदी  ve
 करने  को  कहा  जायेगा  ।

 जहां  तक  इस  प्रदान  के  a  था  निक  पहलू  का  सम्बन्ध  है
 मैं  गृह-मंत्री  से  सहमत  हूं

 लेकिन
 जहां

 तक  अ्रौचित्य  का  प्रश्न  है  प्रत्येक  सदस्य  की  उक्त  स्री  नियमों  के  सम्बन्ध  में  भिन्न  राय  हो  सकती हैं

 भले  ही  इन  atafaarat  पर  पुर्नविचार  करने  की  श्रावइ्यकता  न  हो  तथापि  एक  ऐसा  प्रमेय  स्थापित

 करना  कि  किसी  सदस्य  को  इन  पर  गौर  करने  का  इस  कारण  अधिकार  नहीं  है  कि  यदि  कोई  त्रुटि

 होगी  तो  उच्चतम  न्यायालय  म  इसका  उपचार  किया  जा  सकता  गलत  है  ।

 पो  ब०  पस्त
 :  में  ने  केवल  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  ही  मत  दिया  था  ।  मैं  कोई  विधि

 नहीं  बना  रहा  में  भविष्य  के  लिये  कोई  नियम  या  परम्परा  कायम  नहीं  कर  रहा  हुं  |

 पंडित  ठाकुर  वास  भागन े:  यदि  ऐसी  बात  है  तो  ठीक  है  ।  मैँ  भी  यह  बात  समझता  हूं
 कि  राज  दो  वर्ष  बाद  उत  विधेयकों  या  उस  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  बजट  इत्यादि  की  त्रुटियां

 निकालने
 से  कोई

 ठोस  परिणाम
 नहों

 निकलेगा
 ।

 eee  ++
 यदि  माननीय

 मंत्री  जी  जी  क
 कथन  का  तात्पर्य  यह

 se  TAT
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 मान्पीकरण  विधेयक

 हूं  कि  सभा  इन  प्रे घि नियमों पेर  विचार  करने  की
 भ्रमणकारी

 है  तो
 मैं  संतुष्ट  हूं

 ।  :  में  केवल  सभा  के

 इस  स्वीकार  के  सम्बन्ध  में  व्यग्र हैं  कि  उसे  उन  विधेयकों  पर  विचार  करने  का  पुरा .  अधिकार  हैं

 जिनको  वह  मान्यता  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  qa  ब्र  कुछ  नहीं  कहना  हैं
 |

 शी  दें  इसी  मामले  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  याचिका  दी  गई

 |  औ
 =

 |
 ert  रोकते  के  सम्बन्ध  में  सुनवाई  के  लिये  १५  तारीख  स्थिर  हुई  है

 ।  उस  समय  संसद

 ही  ब  ठक  भी  नहीं  होगी  ate  यदि  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  संविधान  की  शक्ति  के  परे  घोषित

 कर  दिया  तो  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 यह  एक  काल्पनिक  प्रश्न  हूँ  जब

 तक
 उच्चतम

 न्यायालय इसਂ  सम्बन्धी

 म  कोई  निर्णय  न  करे तब  तक  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  सकती हैं हैं  ?

 आरी  पद्य  (  )  :  उपाध्यक्ष  4.0  जो  माननीय  सदस्य  ने  यह  आपत्ति  उठाई

 कि  ३२  आदमियों  की  अपीलें  seat  तक  सुप्रीम  कोर्ट  में  पैंडिंग  मै  इस  के  बारे में  बतलाना  चाहता  हूं

 कि
 उन

 का  ....  तो  हो  चका  और  इसी  बिना पर  यह  सारी की  सारी  कार्यवाही  geuvay A  REXG

 तक  की  श्रवंघ  घोषित की  गई  है  और  उसी  eras  घोषित  करने  -  के  लिये  arr  यह  वल डेटिंग

 बिल  ०.  ०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  पर  श्र  ब  बहस  करने  की  जरूरत  नहीं  है  |

 श्री  पद्म
 माननीय  सदस्य  इस  के  बारे  में  यह  कह  रहे  थे  ०,  +.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  ने  उन  से  भी  कहा  है  कि  प्रभी
 इस

 बात  की
 fa

 नहीं  होनी  चाहिये
 १

 श्राप  दूसरी  बात  जो  कहना  चाहते  कहें

 थ्री  पद्म  देव
 :
 दूसरी  बात  माननीय  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  जी

 ने
 सीलिंग  के  बारे  में  कही

 थी  1

 जहां  तक  सीलिंग  का  सवाल  है  हिमाचल  में  १२५  रुपया  सालाना  तक  मानिये  कि  वह  है  शर  अगर

 किसी  जागीरदार  ने  सारी  की  सारी  जमीन  मज़ारों  को  दे  रखी  हो  तो  उस  को  यह  भी  अधिकार है  कि

 वहू  २५  बीघा  तक  जमीन  ले  सकता  है  ।  जेस  कि  कभी  कहा  गया  था  पोजीशन  दर  असल  यह  थी  कि

 हिमाचल में  जितनी  जमीन  थी  वह  जागीरदारों या  उनके  श्रहलकारान  के  पास  थी  are  उन्होंने

 ्  दे  wat  थी
 ।

 खेती  करने  वाले  कृषक  थे
 शर  मालिक  दूसरे  ।

 जो
 मालिक  थे  उन  को

 बेठ
 बिठायें

 अनाज  जाता  था
 ।  उसकी  मौजूदगी में  जब  वहां  पर  लोक  प्रिय  सरकार  उसके  सामने  अगर  कोई

 सब  से  बड़ा  सुधार  का  था  तो  वह  इसी  के  बारे  में  था  ।  वहां  के  लोग  जमीन  को  अपना  सब  कु

 समझते  हैं
 प्रौढ़

 उन
 की

 इस  भूख  को  शान्त  करने  का  सवाल था  ।  मझे  हैरानी है  कि  वे  लोग  जो  गरीबों

 का  बड़ा  भारी  समर्थक  प्रीत  को  कहते  क्यों  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  तीसरी  रीडिंग  में  नहीं  कही  जा  सकती  है  |

 श्री  जोगेन्द्र  सेन  (  )  :  में  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  के  इस  मत  से  सहमत  हूं  कि
 उन  विधियों

 को  पारित  करना  जो  PATS F में  नहीं  है  र  वह  भी  उन  पर  बिना  विचार  करने  का  अवसर  मिले

 उचित  नहीं  हैं
 ।

 उच्चतम  न्यायालय
 ने

 सुधार  अघिनियम  पर  आपत्ति  उठाई  है  ।  इसी  लिये  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 उक्त

 श्रथिनियम  को  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  जाये  गौर  उस  पर  यहां  विचार  किया  जाये  शरीर
 ९

 यदि  उस  में

 मूल  भ्ंग्ेजी



 नद
 लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  १०  geNS

 कोई  उपबन्ध  संविधान  के  प्रतिकल  हो  तो  उस  का  संशोधन  किया  जाये  ।  निसंदेह  जमीदारों की  area

 उचित है  ate  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  बात  का  समर्थन  किया  है  कि  उनका इस  प्रकार  दमन  करनी

 उचित  नहीं  है  ।

 उपाय  महोदय
 :  wey यह  है  :

 विधेयक  की  पारित  कियां की  प्त  जामे  | 5 2

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा

 are  प्रतिनिधित्व  ).  विधेयक

 बिधि  उपमंत्री  हज़ार नवीस )  में  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 लॉक  प्रतिनिधित्व  EXO  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  2eyr

 में  श्रोता  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 हम  कई  बार  इसका  श्राइवासन दे  चुक ेहैं  कि  ज्यू  ज्यूं  चुनाव  होते  रहेंगे
 अर  उनका  अनुभव

 हम  होता  रहेगा  तथा  उच्च न्यायालयों  श्र  उच्चतम  स्यायालंय  के  निर्णयों  द्वारा  विधि  का  स्पष्टीकरण

 होता  हम  उस  के  आधार पर  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करते  रहेंगे
 |  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है

 जिसके  सम्बन्ध में  किसी एक  दल  को  रुचि  नहीं  होगी  |  प्रारम्भ मं  ही  में  यह  स्पष्ट करਂ  देना  चाहता हूं

 कि  इस  विधेयक के  द्वारा  जो  संशोधन  हम  कर  रहे  हैं  उस  से  यह  नहीं  समझ  लेना  चाहिये  कि  लोक

 प्रतिनिधित्व  श्रधिनिश्म  में  और  संशोधन  किये  जाने  श्रावक  नहीं  हैं  ।  fag  यह  संशोधन  इसलिये

 किया  जा  रहा  है  क्योंकि  चुनाव  आयोग  कुछ  संशोधनों को  बहुत  आवश्यक समझता  है  श्र  चाहतों  है

 कि  इन्हें  १  PEKE  से  पहले  लागू  किया  जाये
 ।

 परन्तु  हम  सभा  के  सेवक  हैं  यदि  संभा

 चाहती  है  कि  इस  सम्बन्ध में
 और

 ate  at  जाये
 तो  हमें  कोई  भ्रांति नहीं  है  ।

 में  संशोधनों के  सम्बन्ध  में  संक्षेप मं  बताऊंगा  |  खण्ड  २,  १२,  ३  तथा  १३  द्वारा  लोक  प्रतीति

 fuea  अघिनियम  में  केवल  शाब्दिक  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम के  पा  रित  होने

 के  पहचान  सीटों  का  gta  aoa  किया  जाना  था  atte  पिछले  अधिनियम  की  पहली  शर  दूसरी  saga

 में  इनका  उत्लेख
 किया  गया  था  ।  घारा  ३  तथा  धारा  ७  में  राज्य  पुर्नगठन से  पूर्व

 सीटें
 तथा  पुनर्गठन

 के  gerd  आवंटित की  जाने  वाली  सीट  क्रमशः बताई  गई  हैं  ।  पुनर्गठन होने  के  पश्चात

 qq  यह  आवश्यक  नहीं  रहा  कि  अनुसूचियों  में  पुनर्गठन  के  पहिले  की  सीटों  का  उल्लेख  किया  जाये

 इसलिये खंड  २  तथा  १२  के  द्वारा हम  लोक-प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  से  पिछले  अधिनियम  के  उस  wa

 को  निकाल  रहे  हैं  जिस  में  पुनर्गठन  के  पहिले  की  सीटों  का  आवंटन  बताया गया  है  |

 खण्ड  १३  तथा  ४  के  द्वारा  हमने ने  प्रीमियम  की  धारा  ७
 का  संशोधन  किया  है  ौर  उस  का  भी

 यही  प्रभाव  है
 ।

 भाग
 ग

 राज्यों  के  कटन  &  gear  CExo  के  अघिनियम की  धारा  रोक  को  खण्ड

 ३  के  द्वारा
 हटाया  गया  है

 क
 भाग

 ग
 राज्यों  का  श्री  कोई  अस्तित्व  नहीं  रह  गया  अनुसूचित

 जातियों  तथा
 ख़ादिम  जातियों

 के
 लिए  रक्षित

 सीटे  परिसं/।मन
 TST

 मे
 रखी  गई  है हैं

 ।

 लि  i  woe  ण  ण

 +73  itch  मे में
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 में  समझता  हूं  कि  खण्ड  ५  के  द्वारा जो  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  उस  के  सम्बन्ध
 म  सभा

 म

 मतैक्य  होगा  |  परिवर्तन  श्रहतादायक तिथि  में  दिया जा  रहा  है  sat  इस  समय  तिथि  १

 ard  रखी  है  ।  यह  सभी  जानते  हैं  कि  अधिकांश  चुनाव  पंजीयन  राजस्व  पदाधिकारी

 होते हैं  प्रौर  इन  राजस्व  पदाधिकारियों को  १  मार्चे  से  बहुत  काम  रहने  लगता  है  अ्रौर  इसीलिये

 वह  पंजीयन के  काम  में  अपना  उतना  समय  नहीं  लगा  पाते  हैं  जितना  उनको  इसमें  चाहिये  |

 १  मैच  से  पहले के  तीन  महीनों  में  वह  पंजीयन के  काम  में  पर्याप्त समय  लगा  सकते  हैं  इसलिये  यह

 उचित  समझा  गया  कि  अ्रहतादायक  तिथि  को  १  मच  के  स्थान  पर  १  जनवरी  रख  दिया  जाये  ।

 वर्तमान  अधिनियम  एक  व्यक्ति  का  पंजीयन उस  स्थान  की  मतदाता सूंची  में  हो  सकता है

 जहां पर  वह  श्राम  तौर  से  रहता  है  |  परन्तु  इस  व्यवस्था  के  द्वारा  उस  का  कई  मतदाता  सूचियों  में

 नाम  जाता  है  ।  ऐसा  देखा  गया  है  कि  यदि  किसी  का  नाम  ऐसे  स्थान  की  मतदाता  सूची  में  है  जहां

 वह  वोट  नहीं  देगा  तो  उस  व्यक्ति  के  स्थन  पर  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  वोट  देने  की  गुंजाइश  रहती  है  ।  हमने

 इस  प्रकार  की  जालसाजी को  रोकने  का  प्रयत्न किया  है  ।  भ्र  यह  सुझाव  दिया  है  कि  एक  मतदाता  का

 ताम  एक  ही  सूची  में  होना  चाहिये  प्रौढ़  वहां  होना  चाहिये  जहां  वह  श्राम  तौर  रहता  है  ।  इसी

 श्राघार पर पर  धारा  १७  का  संशोधन किया  गया  है  ।

 खण्ड ७  में  इस  सम्बन्ध में  र  भी  सावधानी रखी  गयी है  |  पहली  धारा  १९  में  भ्रहेतादायक

 तिथि  शराब  तथा  निर्वाचन  क्षेत्र  में  साधारण  निवास  के  सम्बन्ध में  थी  ।  श्री  साधारण  निवास

 तो  तब  कहा  जा  सकता  है  जब  किसी  व्यक्ति  ने  दीर्घकाल  तक  कहीं  निवास  किया  हो  ।  श्रब  इसको  किसी

 खास  तारीख के  लिये  सीमित  करने  के  मतलब  पहली  बात  का  उल्टा  करना  फिर यह  व्यवस्था

 संविधान के  भ्र तु कूल  भी  नहीं  है  क्योंकि  संविधान में  श्रहेतादायक तिथि  वायु  के  सम्बन्ध  में  रखी  गई  है

 निवास  के  सम्बन्ध  में  नहीं  रखी  गयी  है  ।  इसलिये श्रब  हम  केवल  इसी  तथ्य  पर  विचार  करेंगे  कि  उस

 समय वह  व्यक्ति  उस निर्वाचन  क्षेत्र  में  श्राम  तौर  से  रहता  है  भरवा  खण्ड  ८  के  द्वारा

 यही  व्यवस्था की  गई  है  ।

 खण्ड  €  के  द्वारा  चुनाव  पदाधिकारियों  को  चुनाव  सूची  में  परिवर्तन  करने  का  श्री

 कार  दिया  गया  है  ।  यदि  उसको  पता  लगता है  कि  मृत  व्यक्ति  श्रथवा  उस  स्थान  पर  न॑  रहने

 वाले  व्यक्ति  अथवा  श्रनहूं  विगत  का  नाम  उस  सूची  में  है  तो  वह  सूची  में  परिवर्तन कर  सकता है  |

 परन्तु  यह  स्पष्ट  कह  देना  चाहता  हूं  कि  इस  अधिकार का  उपयोग  तभी  किया  जा  सकता  है
 जब  जिस

 व्यक्ति
 के  बार ेमें  ऐसी  कार्यवाही की  जा  रही  हो  उसको  इसका  उपयुक्त  नोटिस

 दिया
 गया हो  ।

 fat  fra  ( fraexr  )  :  विधेयक में  यह  नहीं  कहा गया  है

 fart  हज़ार नवीस :
 यदि  सभा

 इस
 को  रखा  जाना  श्रावक  समझती  है  तो

 उपबन्ध  रखा  जा  सकता

 खण्ड ११  के  द्वारा  विधि को  श्र  स्पष्ट  किया  गया  है  |  संभवतया  दण्ड  संहिता  मे में  उपबन्ध

 पर्याप्त  परन्तु  संदेह  के  मामलों  में  हम  विशिष्ट  उपबन्ध  रखना  चहते  हैं  wie  अपराध को  स्पष्ट

 करना  चाहते  हूँ
 ।

 दावे  के  मुकदमे  में  झूठे  बायानात  देना  श्रथवा  दिलवाना
 TIT  माना  जायेंगी  |

 क्योंकि  मत  देनें  का  अधिकार  बड़ा  महत्वपूर्ण  अधिकार है  इसलिये यदि  कोई  प्राधिकारी

 अपना  ator Tater  ठीक  तरह  से  पालन  नहीं  करता  है
 तो  उसके  विरुद्ध  अ्रनुदासनिक  कार्यवाही  की

 +मल  अंग्रेजी मे में

 296(A)



 रादेश  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  १०  Re

 saa,  frees  motos
 aaa है  ।

 हमने
 यह

 व्यवस्था
 भी

 ay fe
 TIE  उतना  (Al  कार्यवाही  भी  की  जो

 सकती है

 में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि
 खण्ड  १२  तथा  १३  पुनर्गठन

 के  कारण
 रखे  जा

 रहे  हैं  ।

 खण्ड  १४  के  द्वारा  संघ  क्षेत्र  के  निर्वाचकगण  शब्द  हटाने  की  व्यवस्था है
 क्योंकि

 wa  कोई  निर्वाचकगण  नहीं हैं

 अ्रघिनियम  की  धारा  ७  का  प्रत्यय  करना  कठिन  पाया  गयां  ह  वह  र्ड्स  प्रकार  ह  :

 ै ह, एक  व्यक्ति संसद  के  द॑  नों  सदनों
 में

 से
 किस  सदन  का  या  राज्य  की  विधान  सभी  था  विधान

 परिषद  को  सदस्य  चने  जाने  के  लिए  सदस्य  रहने  के  लिए  भ्र नहें  े दसवोकलण

 of  *

 यदि  वह  समुचित  सरकार  को  कें  प्रदाय  के  लिए  या  समुचित  सरकार  द्वारा

 उपक्र मित  किन्हीं  कार्यों  के  निष्पादन  के  लिए  या  किन्हीं  सेवाओं  की  पूर्ति  के  लिए

 संविदा  में  स्वयं  या  ata  लिए  न्यास  के  रूप  में  या  अपने  फ़ायदे  के  लिए  या  अपने  लेखे

 पर  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तियों  के  निकाय  द्वारों  कोई  भ्रंश  या  हित  रखता  ह  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  किं  यह  उपबन्ध  इंग्लैण्ड  की  सांविधानिक  विधि  में  या

 इंग्लैण्ड  की  चुनाव  विधि
 में  रखा

 गया  था  क्योंकि  ऐसा  पाया  गया  था
 कि

 बहुत  से  संसद  सदस्य  ठेकेदारी

 में  रुचि  लेतें  है  जिनके  दौरां  लड़ाई  के  कामों  के  लिए  अमरीका  को  रुपया  भेजा  जाता  था  ae  वे  युद्ध  में

 ont  विभिन्न  विभागों  को  के  संभरण  के  ठेके  लेते  १९३१ में  सर  स्ट्रीट  क्रिप्स
 नें  एक

 संशोधन  प्रस्तुत  कियाਂ  जिसमें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  येह  उपबन्ध  श्रे चल  सम्पत्ति  के  ठेकों

 पर  लाग  नहीं  होगा  |  इसको  बाद  में  कौर  संबोधित  कर  दिया  गया  था  ।  ऐसा  श्रनंभव  किंया  गया  किं

 इस  प्रकार  के  उपबन्ध  को  लागू  करना  असम्भव  जब  सरकार  ने  स्वयं  सभी  प्रकार  के  कामों  को

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  तो  किसी  व्यक्ति  का  सरकारी  विभागों  के  सम् पक कें  में  न  शाना  असम्भव  सा  था
 ।

 इस  भ्राता पर  उन्होंने  निहंग  के  खण्ड  में  से  इस  खण्ड  को  निकाल  दिया  है  |  मूझे  प्रसन्नता है  कि  पंडित

 ठाकुरदास  भागने  ने  इस  विधि  को  भी  भ्रंग्रेजी  विधि  के  समान  बनाने  के  लिए  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 है  |  हमने  तो  केवल  यही  प्रयत्न  किया  हँ  कि  विधि  में  से  निदेशक  अथवा  भझस्पष्ठ  शब्दों  को  निकाल  दिया

 जाय |

 जहां  तक  वकीलों  कौर  मुवक्किलों  का  wet  हाउस  श्राफ  कॉमन्स  की  समिति

 के  समक्ष  यह  विचार  see  किए  गए  थे  कि  aster  तथा  उसके  मेडिकल  की  सम्बन्ध

 नौकर  तथा  मालिक  का  सम्बन्ध  नहीं  इसलिये  सरकार की  ओर  से  पैरवी  करने वाले  वकीलों

 को  छूट  दी  गई  है
 |

 विधि  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  हमने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  हमने  पंडित

 ठाकुर  दास  भागंव  के  विचारों  के  अनुसार इसको  अंग्रेजी  विधि  के  समान  बनाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया

 है  ।  हम  तो  चाहते  हैं  कि  वस्त्रों  के  संभरण  शादी  के  ठेके

 ताले  व्यक्ति

 को

 किया  जायें  और हम  समुचित  सरकार  द्वारा  उपक्रमिंत  दादी  को  हटा  रहे  है

 परिषदों  अथवा  राज्य  परिषद्‌  के  उम्मीदवारों  से  ज़  दांत  लेनें  कि  सम्बन्ध  में  कोई  उपबन्ध

 नहीं  है
 ।

 हमने  इसीलिये  यह  उपबन्ध  रखा  है  जिससे
 जी

 व्यक्ति  चुनाव  में  खड़े  होने
 के

 काबिल  नहीं  हैं
 वह  भी

 चुनाव  के  लिए  खड़ा  होता  है  हार  जाता  तो  भी  उसे  कोई  oa  नहीं  पड़ता

 इसीलिए  ज़मानत  का  उपबन्ध  रखा  हे  ।
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 खण्ड  २०  तथा  २१  के  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तंगामणि  तथा  ब्रज राजसिह  यह  जान

 कर  प्रसन्न  होंगे  कि  हमने  उनके  सुझाव  के  सके  काम  किया  हू  शर  हम  धारा  ५५क हटा
 |

 खण्ड  २३  घारा  ५६  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  भि  मतदान  केन्द्र  घण्टे  के  लिए  खोला  हैं  ।

 परन्तु  परिषद्‌  के  चुनावों  में  मतदाताओं  की  संख्या  बहुत  कम  होती  है  इसलिये  यह  आवश्यक  नहीं  है

 कि  मतदान  केन्द्रों  को  ors  घण्टे  के  लिए  खोला  जाये  asa  चुनाव  अधिकारी  जो  चुनाव  के  काम  में

 लगे  वे  घण्टे  तक  बैठ  रहें  जबकि  मतदाताओं  के  की  कोई  तराशा  न  हो  ।  इसलिए  हम  इस

 सं विहित  सीमा  को  हटा  रहे  हैं  कौर  इसके  निर्धारण  का  अधिकार  चुनाव  आयोग  को  दे  रहे  हैं  ।

 खण्ड  २४  भ्र नुम ति दायक खण्ड  हैं  ।  कभी  यह  व्यवस्था  है  कि  मन्त्री  तथा  उप मन्त्री  कुछ

 लोग  डरपना  मत  डाक  द्वारा  डाल  सकते  हैं  |  सम्भव  हैं  वह  कहीं  पर  अत्यावश्यक  काम  में  लगे  हों  अरपना

 मत  न  दे  पायें  इसलिये  यह  व्यवस्था  रखी  गई  हे  ।  लेकिन  ऐसी  हे  कि  मन्त्री  अथवा  उप मन्त्री  जो  स्वयं

 उम्मीदवार  मतदान  के  केन्द्र  में  गए  र  उनको  मतदान  नहीं  करने  दिया  गया  |  इस  संशोधन  से  व

 डाक  द्वारा  भ्र न्य था  वहा  जाकर  मतदान  कर  THT  |

 खण्ड  २५  एक  महत्वपूर्ण खण्ड  हे  |  एक  व्यक्ति  के  स्थान  पर  दूसरे  व्यक्ति  द्वारा  मतदान  करने

 को  रोकना  बहुत  जरूरी  है  a  इसलिये  कुछ  नियम  बनायें  जाने  चाहिए  ।  वर्तमान  झ्र धि नियम  में  यह

 दिया  है
 कि

 व्यक्ति  मतदान  केन्द्र  में  मतदान  के  लिए  मतदान  पत्र  अथवा  पत्रों  को  मांगता  है  उसके

 ATS  अथवा  उंगली  उन  मतदान  पत्रों  को  देने  से  पहले  न  मिटने  वाली  रोशनाई  लगाई  जायेगी  1.0

 इसके  साथ  हम  यह  रखना  चाहते  हैं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५० के  अधीन

 बताये  गये  नियमों  के  ग्र नं सार  यदि  मतदान  केन्द्र  के  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  के  मतदाताश्रों  को  फोटो  वाले

 अथवा  बिना  फोटो  वाले  पहचान-पत्र  दिये  गये  हैं  तो  मतदान  पत्रों  को  दिये  जाने  से  पहले  उन्हें  निर्वाचन

 अधिकारी  को  wot  पहचान-पत्र  दिखाने

 इस  उपबन्ध  के  द्वारा  चुनाव  भ्रायोग  को  भ्र धि कार  दिए  गए  हें  जिनका  उपयोग  वह  कुछ  निर्वाचन

 क्षेत्रों  में  कर  सकते  हैं
 ।

 ठीक  है  कि  इसमें  कुछ  व्यय  होगा  |  परन्तु  इस  बात  से  सब  उम्मीद  वार  सहमत

 होंगे कि  जहां  पर  बहुत  अधिक  जनसंख्या  हो  कौर  लोग  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  बहुत  भराते  जाते

 हैं  ate  उन  के  पहचानने  में  कठिनाई  तो  उन  स्थानों  पर  निष्पक्ष  चुनाव  के  लिए  पहचान  पत्र  दिये

 जानें  आवश्यक  चाहे  पहचान  पत्र  फोटो  वाले  हों  sear  बिना  फोटो  वालें  ।  चुनाव  को  इस

 विषय  में  अ्रधिकार  दिये  जा  रहे  हें  कि  बह  इस  बात  के  लिए  उचित  उपाय  करें  कि  ठीक  सही  लोग  ही

 वोट  दें  ।

 खण्ड  २६  तथा  २७  के  द्वारा  घारा  २६४  तथा  ६७क  का  झनसांगिक  संशोधन  किया  जा  रहा  ह

 क्योंकि  घारा  ५५क  हटा  दी  गई  है  ।

 खण्ड  २८  एक  प्रकार  से  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  जिन  मामलों  में  चुनाव  न्यायाधिकरण

 द्वारा  प्रारम्भ  में  ही  याचिका  को  खारिज  कर  दिया  गया  हो  तो  क्या  उनकी  कपिल  धारा  ८
 के

 alta
 की  जा  सकती  है  अथवा  नहीं  ।  हमारे  विचार  से  इन  मामलों  में  उच्च-न्यायालय  में  कपिल  करने

 का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया
 कि

 इस  प्रकार  के  आदेश  की

 कपिल  भी  उच्च-न्यायालय में  की  जा  सकेगी

 खण्ड  २४६  चुनाव  विवाद  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  चुनाव  आयोग  को  सुचना  देतें  रहने  के
 लिए

 है  ।
 ऐसा  होता  है  कि  चुनाव  ATA  के  निर्णय  के  विरुद्ध  miter

 की
 जाती  है  भर  आगे  कार्यवाही

 रोकने  के
 आदेश  दे  दिये  जाते  हैं  लेकिन  इसकी  सूचना  आयोग  को  नहीं

 दी
 जाती

 |  इसके  फलस्वरूप
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 चुनाव  की  तिथि  निश्चित  कर  दी  जाती  हे  तथा  ग्न्य  प्रकार
 की

 व्यवस्था  कर  दी  जाती  है
 ।

 इस  सम्बन्ध

 में  हमने  नियम  बनायें  हैं  कि  चुनाव  आयोग  को  इसकी  सुचना  दी  जाया  करे  परन्तु  इनको  हम

 संविहित  पर  रख  देना  चाहते  हें  ।

 धारा  ११७  के  अधीन  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा
 कि

 ज़मानत  की  रक़म  चुनाव  आयोग

 के  सेक्रटरी  के  नाम  जमा  की  जायें  भ्रमणा  चुनाव  आयोग  के  नाम
 ।

 कुछ  न्यायाधिकरण ों  का  मत  था
 कि

 जब  तक  रक़म  चुनाव  आयोग  के  सेक्रटरी  के  नाम  जमा  नहीं  होगो  उसको  ठीक  नहीं  माना  जायगा
 |

 इस  अस्पष्टता  को  दूर  करने  के  लिये  शब्द  को  हटाया  जा  रहा  है  |

 खण्ड  ३२  द्वारा  हम  ज़मानत  की  राशि  को  निर्वाचन  अधिकारी  से  वापस  लेने  की  अवधि छः

 महीने  से  एक  वर्ष  कर  देना  चाहते  हे  ।

 खण्ड  ३३  के  द्वारा  एक  आनुषंगिक  संशोधन  किया  गया  है  |

 खण्ड  ३४  के  द्वारा  एक  कमी  की  पूर्ति  की  जा  रही  है  जिसको  उच्चतम-न्यायालय
 ने

 बताया

 था  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  हे  कि  रिश्वत  देने  वाला  व्यक्ति  wae  लेने  वाला  नहीं  |  हम  श्री

 यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहते  &  कि  रिश्वत  देने  वाला  ही  भ्रष्टाचार  दोषी  नहीं  होगा  अपितु  लेने  वाला

 भी  दोषी  माना  जायेगा ।

 वास्तव में  खण्ड  ३४५  को  १९५०  को  अधिनियम  में  ही  रखा  जाना  चाहिए  था  क्योंकि  EUR  के

 अधिनियम  के  भ्रमित  चुनाव  पंजीमन  पदाधिकारी  तथा  सहायक  चुनाव  पंजीयन  पदाधिकारी  को  कोई

 काम  नहीं  करना  होता  ह  ।  R&¥o  के  अधिनियम  के  अधीन  ही  उनको  कुछ  काम  करने  होते  हैं
 |

 खण्ड  ३७  धारा  १५८  के  सम्बन्ध में  ह
 ।

 इसमें  यह  व्यवस्था  थी  कि  चुनाव  एक  मतदाता
 को  एक

 मतदान-पत्र दिये  जाने  के  आधार  पर  होंगे
 ।

 श्री  चुनाव  आयोग  ने  एक  ऐसा  मलखान-पत्र  लागू  किया  हू

 जिस
 पर  मतदाता

 को
 अपना  मत  अंकित  करना  पड़ता  धारा  Rye  (3  में  दिया  गया  हैँ  कि  वोटों

 की  संख्या  वही  मानीਂ
 जितने  कि  मतदान-पत्र होंगे  ।  अरब  नई  व्यवस्था  में  यह  उपबन्ध  ठीक

 नहीं है
 ।  इसलिये  धारा  १५८  (३)  को  हटा  दिया  गया  है

 ।  इसके  साथ-साथ हमने  यह  भी  व्यवस्था

 रखी हे
 कि

 जो  उम्मीदवार  श्रनुपाती  प्रतिनिधित्व
 की

 प्रणाली  से  चुना  जा  रहा  है  उसको  यदि  कुछ

 निश्चित  न्यू  नतम  अंक  नहीं  मिलते  तो  उसकी  ज़मानत  ज़ब्त  कर  ली  जायेगी  ।

 यही  सब  विभिन्न  प्रकार  के  संशोधन  हें  जिनमें  ने  कई  के  सम्बन्ध  में  हमें  विरोधी पक्ष  के  सदस्यों

 के  सुझावें  मिले  थे
 ।

 में  समझता  हुं  कि  इनके  सम्बन्ध  में  किसी  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी
 ।

 जैसा
 कि

 में  कह  चुका  हूं  कि  यदि  सभा
 की

 इच्छा  इन  संशोधनों  की  विस्तृत रूप  से  जांच  करने  की  हो  तो  प्रवर

 समिति  को  इन्हें  भेजने  में  मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं  होगी
 |

 परन्तु  कठिनाई  केवल  इतनी  ही  हूँ  कि  यदि

 इसको  पारित  श्रभी  नहीं  गया  तो  आगामी  वर्ष  के  भ्र हर्ता दायक तिथि  को  १  मार्च  के  स्थान  पर

 १  जनवरी  नहीं  किया  जा  सकेगा

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 पिंडित  ठाकुर  दास  भागने  :
 में

 श्रपना  संशोधन  संख्या  २३  प्रस्तुत  करता हुं  जिस

 के  द्वारा  मैं  विधेयक  को  एक  प्रवर
 समिति

 को

 सौपना

 चाहता  हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  राम  कृष्ण  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  २६  प्रस्तुत तुत  हुं
 ।

 मैं  चाहता

 हूं  कि  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 श्री  so  भ्रचौ सिह  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ३१ प्रस्तुत करता  हूं  |

 जिस  में  में  ने  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  सुझाव  रखा  है  ।

 श्री  नाशिर  भरूचा  :  में  अपना  संशोधन संख्या  ३२  प्रस्तुत  करता हूं  ।  इसਂ

 के  द्वारा  में  चाहता  हूं  कि  विधेयक  पर  राय  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित  किया  जाये  ।

 pat  श्रीधर  में  अपना  संशोधन  संख्या  २७  प्रस्तुत  करता  हूं  जिस  के  द्वारा

 में  विषयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपना  चाहता  हूं  ।

 श्री  एयर  :  में  श्रपना  संशोधन  संख्या  २२  प्रस्तुत  करता  हूं
 जो

 विधेयक  को  प्रवर

 मिति  को  सौंपने  के  बारे  में  है  ।

 क्या  माननीय  मंत्री  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  हमारे  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  माननीय  सदस्यों  के  भाषण  सुनने  के  बाद  में  इस  का  निर्णय  कर  सकता

 हूं  ।

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  ने  प्रवर  समिति  के  लिये  जिन  सदस्यों  के  नाम  रखे  उत  को

 बढ़ाया भी  जा  सकता  है  ।  में  चाहता  हुं  कि  प्रवर  समिति  में  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि  क्योंकि  यह

 कोई  दलगत  प्रश्न  नहीं  है  ।  जिन्हें  भी  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  काम  करने  का  उन  सभी को

 इस  पर  विचार  कर  के  इसे  कच्छ  से  अच्छा  बनाने  में  योग  देना  चाहिये  ।  इस  विधायक  का  तो  veer

 ही  यह  है  कि  हमारे  देश  में  अधिक  से  अधिक  स्वतंत्र  शौर  उचित  ढंग  से  निर्वाचन  हो  सके  ।

 हमारे  देश  में  मतदाताओं  की  संख्या  अन्य  देशों  की  संख्या  से  कहीं  अधिक  है  ।  हमारे  यहां  दो

 बार  निर्वाचन हो  चुके  जबकि  oat  पाकिस्तान  में  एक  बार  भी  निर्वाचन  नहीं  हो  सका  है  ।  देश

 के  सभी  दलों  का  हित  इस  में  है  कि  हमारे  यहां  निर्वाचन  स्वतंत्र  झर  उचित  ढंग  से  हों  ।  इस  के  लिये

 हम  इस  म  प्राय  स्वतंत्र  देशों  की  सभी  स्वस्थ  प्रधान  समावेश  करना  चाहिये  ।  इसीलिए  में  ने

 संशोधन  म  व्यवस्था  की  है  कि  प्रवर  समिति  को  सभी  संशोधनों  पर  विचार  करने  शक्ति

 रहनी  चाहिए  |

 माननीय  विधि  उपमंत्री  ने  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  जो  टिप्पणियां  दी  वे  काफ़ी  स्पष्ट  हैं
 ।

 मेरा  तो  ख्याल  है  कि  कुल  मिला  कर  यह  विधेयक  पहले  से  अच्छा है  ।  लेकिन  कुछ  मामलों  पर

 सभा  को  ब्यौरेवार चर्चा  करनी  ही  थरूर  यह  चर्चा  तभी  की  जा  सकती  है
 जब

 इसे  प्रवर  समिति
 को

 सौंप  दिया  जाये
 ।

 ऐसे  सभी  विवाद-ग्रस्त  विधानों  को  प्रवर  समिति  में  जाना  ही  चाहिये ।  इस

 में कई  सारे  मामले  श्रन्तग्रेस्त  पौर  उन  पर  सभा  में  खल  कर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती
 ।  माननीय

 विधि  उपमंत्री  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  पर  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 मंत्री
 श्र०

 :
 कौन  सहमत  हो  गये  है

 ?

 महोदय :  प्रस्तावक  ने  कहा  है  कि  वह  समिति  द्वारा  इस  विधेयक  की  परिनिरीक्षा

 का  विरोध  नहीं  करेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 २०३६  लोक
 प्रतिनिधित्व

 )  विधेयक  १०  १९५८

 श्री to  कु०  सेन  :  परिनिरीक्षा के  लिये  तो  हम  तैयार  लेकिन इस  विधेयक  का  क्षेत्र

 इतना  सीमित  है  a  इस  में  श्रन्तग्रस्त  विषय  इतना  कम  महत्व  का  कि  हम  इसे  प्रवर  समिति

 को  सौंपना  आवश्यक  नहीं  समझते  ।  में  ने  निजी  तौर  पर  कई  माननीय  सदस्यों  से  कहा  है  कि  हम  दलों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठ  कर  इस  के  सम्बन्ध  में
 उन

 के  विचार  सुनने  के  लिये  तैयार  प्रवर  समिति

 को  सौंपने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लेने  के  हाल  ही  संयत  समिति  का  प्रश्न
 ग्रौर उस

 उस

 में  बहुत  समय  लग  जायगा
 |

 एक  बार  प्रवर  समिति  गठित  करने  के  उस  में  राज्य-सभा  के  सदस्यों  को  प्रतिनिधित्व

 देना  ही  पड़ेगा  ।  बैसे  मैं  कह  ही  चुका  हूं  कि  हम  माननीय  सदस्यों  के  साथ  बैठ  कर  विचार-विमर्श

 करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  हम  बैठ  कर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  इस  विधेयक  को  इसी  सत्र  में  पारित  होता

 चाहिये  |

 ठाकुर  दास  भागने  :  माननीय  विधि  मंत्री  चाहते  हैं  कि  यह  पहेली  जनवरी  से  पहले

 ही  पारित हो  जाये  |  हम  इसे  पहली  are  तक  भी  तो  पारित  कर  सकते  उस  से  क्या  हानि

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  की  आपत्ति  यह  है  कि  नियमित  अधिकारियों  को  इन  तीन  महीनों

 में  समय  नहीं  मिलेगा

 श्री  कु०  सेन  :
 हम  ने  श्रविलम्बनीयता के  कारण  बता  दिये  उन  को  स्वीकार  करना

 था  न  करना  सभा  के  हाथ  में  है  ।

 ये  कारण  निर्वाचन  आयोग  ने  ही  बताये  हैं  ।  हम  ने  अपनी  कौर  से  कोई  भी  कारण  नहीं  बताया
 |

 निर्वाचन  आयोग  को  ही  निर्वाचन  कराना  पड़ता  है
 ।

 ठाकुर दास  भार्गव  :  वे  कारण  तो  हमें  मान्य  हैं
 ।

 नगर
 य

 कारण
 न

 भी  तो  भी
 विधि  मंत्री  अपनी  इच्छानुसार  ही  कार्य  कर  सकते  थे  |  माननीय  प्रस्तावक  तो  इसे  प्रवर  समिति  को

 सौंपने  के  लिये  तेयार  लेकिन  यदि  माननीय  विधि  मंत्री  wa  उस  से  सहमत  नहीं  तो  हम  केवल

 अनुरोध  ही  तो
 कर  सकते  हैं

 ।
 अगले  वर्ष  तो  चुनाव  भी  नहीं  होने  जा  रहे  हैं  ।  इसलिये  नियमित

 कारियों  इस  के  पहली  art  को  पारित  होने  के  बाद  काफी  समय  रहेगा  ।  यह  कोई  इतना

 बड़ा  कारण  नहीं  है  ।

 यह  एक  ऐसा  है  कि  जिस  पर  सभी  दलों  कौ  संतुष्ट  रखना  जरूरी  है  ।  अच्छा  तो  यही

 होगा  कि  निर्वाचन  का  अनुभव  रखने  वाले  सभी  माननीय  सदस्यों  को  इस  की  चर्चा  में  पुरा  योगदान

 कर  के  इसे  भ्रच्छे-से-श्रच्छा  बनाने  दिया  जाये  ।  इसीलिये  मैं  विधि  मंत्री  से  प्रवर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव  मान  लेने  की  शेरगिल  कर  रहा  हूं  ।

 कभी  तक  जितने  भी  वे  विधेयक  सभा  में  रखे  गये  सभी  को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया

 था
 ।  उन

 में  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  म्रनुभवों  के  आधार  पर  योग  दिया  था  |

 खण्ड  १५
 की  व्यवस्था  को  देखिये

 ।
 यदि  इस  धारा  का  संशोधन  किया  जाना  तो  जरूरी  है

 कि  प्रवर  समिति  इस  पर  विचार  करे
 ।

 यह  मामला  ही  इतने  महत्व का  है

 खण्ड  १५  की  व्यवस्था  के  विषय  से  सम्बन्धित  विधि  को  इंगलैण्ड  मैं  ya  संशोधित  कर  दिया

 गया  है
 ।

 स्वयं  माननीय  विधि  मंत्री  की  यह  राय  थी  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  सभा  में  निर्वाचित

 होने  का  अधिकार रहना  सभी  हटा  दी  जानी  चाहियें  ।  उन  के  मत  से  विरोधी
 दल  भी  सहमत

 हो
 गय  थे  ।  इस

 से
 स्पष्ट  है  कि  सभा  के  सभी  माननीयਂ  सदस्य  यही  चाहते  हैं  कि

 ara  कम  से  कम  रहने  दी  जायें  ।

 मूल  ait  में



 १०  cays  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  RoR

 १९५१  में  यह  मूल  अघिनियम  अधिनियमित  sat  था  ।  उस  समयਂ  एक  स्तर  एसा  पाया

 था  कि  किसी  भी  व्यवसायी  को  सभा  के  लिये  निर्वाचित  होने  का  अधिकार  नहों  दिया  जाना  चाहिये  |

 लेकिन  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।  इंगलैण्ड  में  भी  पहले  की  ऐसी  ही  श्रत्दुताश्रों  को  प्र्  हटा

 दियां  गया  है  ।  हमें  भी  अपनें  यहां  इन  व्यवस्थापकों  को  नहीं  रखना  चाहिये  ।

 meq  यदि  सरकार का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  खाद्यान्न  के  लगभग  सभी  व्यापारी

 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  से  सम्बन्धित  होने  के  कारण  इस  को  पकड़  मशवरा  जायेंगे  |

 इस  प्रकार  तो  श्राप  लोगों  की  एक  बड़ी  संख्या  को  निर्वाचन  में  भाग  लेन  खड़े  होने  से  झ्रनहित

 कर  देंगे  ।
 श्रागे  चल  कर  निजी  उद्योग  या  निजी  का  यह  महत्व तो  रह  sl  नहों  भौरे

 सभी  किसी  न  क्रिस  रूप  में  सरकार  से  सम्बन्धित  हो  ही  जायेंगे  ।

 श्राप  इस  व्यवस्था  को  देखिये  |  इस  के  क्षेत्राधि कार  में  वह  व्यक्ति  नहीं  प्राता  जो  एक  या  दो  ठेके

 लेता  है  ।  इस  की  पकड़  में  वही  व्यक्ति  भ्राता  है  जो  अपने  व्यवसाय  के  सिलसिले  में  एक-दो  एसे  ठेके

 लेता है  ।

 और  यदि  किसी  का  ठेका  अप्रैल  में  खत्म  होता  तो  भी  वह  जनहित  क्यों कि  निर्वाचन

 तो  मार्च  में  ही  हो  जायेंगे  ।  लेकिन  ag  तो  अगले  निर्वाचन  तक  जनहित ही  बना  रहेगा  ।

 मैँ  ठेके  को  लाभ-पद  के  समान  नहीं  माना  जा  सकता  |  इसलिये  ठेके  लेने  वालों  को  श्ररतहित

 करना  अनुचित  होगा  |

 a
 इसਂ  सम्बन्ध  में  कई  याचिकायें  उच्चतम  न्यायालय  उच्च  न्यायालयों  के  सामने  जा  चुकी

 उन  के  निर्णय  भी  एक  दूसरे  से  मेल  नहीं  खाते  ।  नियंत्रण  के  किप  निर्णय  में  तो  अनु

 ज्ञप्तिबाष्यों  को  जनहित  कर  दिया  are  किसी  भी  में  श्रन्ति-प्राप्ता  माना  गया  था  ।

 सरकारी  निर्माण  are  के  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  भी  ast  श्रत्पष्टता  है  ।  faata-pra  कई

 प्रकार  के  हो  सकते  हँ  ।  उस  से  सम्बन्धित  कई  व्यक्ति  ऐसे  भी  हो  सकते  जिन  का  सरकार  से  कोई

 सरोकार  ही  न  हो  ।  जिला  बोले  का  ५००  रुपये  का  छोटा  सा  ठेका  भी  तो  निर्माण-कार्य  ही  होता  है  ।

 उस  के  ठेकेदार  को  श्रर्नाहत  करना  कहां  तक  उचित  इस  सिलसिले  हमें  इंगलैण्ड  को  कॉमन्स

 सभा  का  श्रनुसरण करना  चाहिये  ।

 खण्ड  ११  भ्र पूर्ण  है  ।  उस  में  करना  या  सम्मिलित  न  wear  भी  रखता  चाहिये  ।

 ma  कई  एसी  भी  व्यवस्था यें  हैं  जिन  के  संशोधन  के  लिये  हम  wa  से  मांग  कर  रहे  हैं  ।  पिछली
 ण

 बार  के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  ३००  याचिकायें पेश  की  गई  थीं
 ।  मतलब

 यह  है  कि  कुल  निर्वाचित

 व्यक्तियों  के  एक  प्रतिशत  के  निर्वाचन  के  ही  बारे  में  याचिका यें  होती  हैं  ।  इसलिए  निर्वा  वत-व्यय  का

 meq  इन  एक  प्रतिशत  के  बारे  में  ही  उठता  है  ।  इस  से  पहले  के  विधेयक  पर  चर्चा  के  मे ंन

 सभा  के  सामने  श्रपनी  एक  टिप्पणी  पेश  की  थी  ।  निर्वाचित-व्यय  का  ठीक-ठीक  लेखा  रखता  कठिन

 होता  है
 ।

 विधि  की  व्यवस्था  के  भ्रनुरूप  तो  लेखे  रखे  ही  नहीं  जाते
 ।  इस  प्रकार

 को  छोटो-छोटो

 मदों  का  लेखा  खास  तौर  से  निर्वाचन  के  दिनों  की  सरगर्मियों  बहुत हो  कठिन  एक

 माननीय  सदस्य  का  निर्वाचन  इसलिय  wae  घोषित  कर  दिया  गया  था
 कि

 उन
 के

 लेखे  में  एक  बार

 दिये  जाने  का  व्यय  नहीं  दिखाया  गया  था  ।  मैं  यह  भी  नहीं  चाहता
 कि

 लेखे  रखने  में  बेईमानी  की

 जाये
 ।

 मैं  यह  तो  मानता  हूं  कि  व्यय  की  सीमा  निर्धारित  कर
 दी

 जाये
 ।

 नहीं  तो  निर्वाचन  में
 धनी

 लोग  ही  भाग  ले  सकेंगे  ।  व्यय  की  सीमा  तो  रखी  जानी  लेकिन  लेखा  रखना  श्रतिवाय
 नहों  होना

 चाहिये  ।
 मैं  इस  के

 भी
 पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  निर्वाचन  समाप्त  aa  १५

 द्वि  के  भोतर  निर्वाचित
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 पिंडित  oraz  दास

 व्यक्ति  मैजिस्ट्रेट  के  सामने  लेखा  रखें  कौर  पथ  के  साथ  कहें  कि  वह  सही  है  ।  केवल  एक
 प्रतिशत

 मामलों  में  ही  तो  लेखों  का  cet  उठता  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  प्रवर  समिति  इस  पर
 भी  विचार

 करे  ।  यदि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  नहीं  सौंपा  तो  सभा  इस  व्यवस्था  पर  चर्चा  नहीं  कर

 सकेगी  ।  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में  अ्रपनी राय प्रकट राय  प्रकट  करनें  का  अवसर  तो  दिया  ही  जाना  atte
 |

 प्रत्येक  माननीय  सदस्य  को  यह  अवसर  मिलना  चाहिये  कि  वह  इन  व्यवस्थापकों  के  सम्बन्ध  म॑

 aaa  विचारों  से  सभा  को  सहमत  करने  का  प्रयास  कर  सके  |  ऐसा  अवसर  न
 श्रतुचित  होगा  |

 इसलिये  में  माननीय  विधि  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपने
 का

 प्रस्ताव

 स्वीकार  कर  लें  ।  यदि  विधि  मंत्री  इससे  सहमत  नहीं  तो  सभा  को  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  करना

 चाहिये  |

 पिछले  अवसर  निर्वाचन  याचिकाओं  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते  रंग  ने  सुझाव  दिया

 था  कि  जिला  न्यायाधीश  को  याचिकाश्रों  के  मामले  में  निर्णय  करने  की  शक्ति  दी  जानी  चाहिये
 |

 में  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  मे  चाहता  हुं  कि  प्रवर  समिति  इस  पर  भी  विचार करे  ।

 इसी  रिश्वतखोरी  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  विवाद-प्रीत  रूपभेद  किये  गये  हैं  ।  उन  पर  भी

 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  |  इस  विधेयक  की  व्यवस्था यें  ही
 कुछ

 ऐसी  हैं  कि  उन  पर  अधिक

 से  अधिक  माननीय  सदस्यों  को  चर्चा  करनी  सभा  में  दिये  गये  सभी  सुझावों  पर

 विचार  करने  के  लिये  प्रवर  समिति  का  गठन  अत्यावश्यक  है  ौर  यदि  प्रवर  समिति  गठित  करने

 का  प्रस्ताव  नहीं  माना
 तो  फिर  श्री  fafix  भरूचा  के  प्रस्ताव  के  श्रतुसार इसे  राय

 जानने  के

 हेतु
 परिचालित  किया  जाना  चाहिये

 ।
 जनता  ही  इस

 सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णायक  है
 ।  इस  में

 कई  ऐसे  मामले  जिनसे  सभी  को  दिलचस्पी है  ।

 थी  ईश्वर  नय्यर  :  में  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  पर  इसे  प्रवर  समिति  को

 सौंपना  झावद्यक  समझता  हुं  ।  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  द्वारा  प्रस्तावित  प्रवर  समिति  के  सदस्यों

 नाम  स्वीकार  करने  तयार  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  इस  में  प्रस्तावित  संजो  वनों

 के  पीछे  एक  बड़ी  सही  भावना  है  ।

 लेकिन  उस
 भली

 भावना
 की

 कार्यान्वित  से  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई  है  |

 एक  मोटे  तौर  पर  इस  विधेयक  का  मंशा  यह  है  कि  हाल  के  निर्वाचनों  के  दौरान  में  इस

 प्रधिनियमनं में
 जो

 कुछ  त्रुटियां  देखी गई  उनको दूर  किया  जाये  |  इस  में  यह  त्रुटियां  पाई  गई

 कि  लोग  दूसरे  व्यक्ति  का  रूप  धारण  कर  लेते  प्रौढ़  यह  कि  निर्वाचन  नामावलियों में  मृत

 व्यक्तियों  के  या  स्थान  बदल
 वाले  व्यक्तियों  के  नाम  भी  बनें  रहते  हे  ।

 खण्ड  €  में  निर्वाचन  पंजीयन  अ्रधिकारी  को  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  किसी  नाम  को

 हटा  या  शुद्ध  कर  सकता  है
 ।

 यह  एक  नयी  धारा  है  ।  जिसे  मूल  धारा  २२  के  स्थान  पर  रखा  जा

 रहा  है  |  इसके  देखने  से  तो  यह  लगता  है  कि  निर्वाचन  पंजीयन  भ्रमणकारी  किसी  भी  व्यक्ति  के

 नाम  हटा
 या

 शुद्ध  कर  सकता  यदि  उस  व्यक्ति  के  अलावा  भी  कोई  व्यक्ति  उसके  लिये

 पाथना-पत्र  दे  ।  इस  कार  तो  कोई  भी  व्यक्ति  कई  सौ  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  प्रौढा-पत्र

 मूल  झेंप्रेजी  में
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 दे  सकता है  ।  इस  प्रकार तो  निर्वाचन  के  उम्मीदवारों  तक  का  नाम  हटाने  की  साजिश  की  जा  सकती

 जिस  व्यक्ति  के  नाम  के  लिपे  tar  प्राय  ना-पत्र  दिया  उस  व्यक्ति  को  भी  तो  अपनी  बात

 कहने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  |  यह  ठीक  है  कि  वह  अधिकारी  निर्वाचन  आयोग  के  सामान्य

 निदेशों  के  निपटा  में  लेकिन  यह  तरीका  ठीक  नहीं  निरापद  नहीं  है  ।

 यदि  निर्वाचन  झ्रापरोग  पर  ही  सारी  चीजें  इस  प्रकार  छोड़  देना  तो  फिर  लोक  प्रतिनिधान

 अ्रधिनियम  की  ही  क्या  आवश्यकता  है
 ?  सारी  शक्तियां  श्राप्रोग  को  ही  सौंप  दी  जायें  ।  इ

 हम  इस  धारा  में  यह  व्यवस्था  भी  करती  चाहिये  कि  निर्वाचन  पं  जीवन  aire  अपनी  शक्तियों  का

 प्रयोग  किस  रीति  से  करेगा  ।  हम  इसी  में  एक  रेसी
 सं विहित

 व्यवस्था  कर  सकत ेहैं  ।  मेंने  इसी

 उद्देश्य  से  ag  संशोधन  रखा है  ।

 श्री  श्र०  Fo  हम  उस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेगे  |

 श्री  ईश्वर  नय्यर
 :

 केवल  मेरे  संजो  त्न  त्रसन  नहीं  है  ।  प्रश्न तो  यह  है  वि के  विधेयक  को

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  या  नहीं  ।

 में तो  इस  संशोधन  विधेयक  की  कुछ  जूतियां  आपके  सामने  रख  रहा  ।  अ्रभी तो  में  ते  ऊपरी

 ष्टि  से  इस  विधेयक  को  देखा  प्रौढ़  उससे  जो  जटि  सामने  मेंने रख  दी  है  ।  यह  कोई  दलगत

 प्रत  नहीं  है  ।  इसलिये  इस  पर  उत्तेजित  होने  का  कोई  भी  कारण  नहीं है  ।

 खण्ड ७  बल  धारा  के  स्थान  पर  एक  (५ 2  ATT  रखी  जा  रही  जिसके  गलतसंगत  २१  वर्ष

 की  ड्राप
 का  कोई  भी  व्यक्ति  मतदाता  सूची  में  अपना  नाम  रखा  सकता  है  ।  वैसे  तो  यह  बड़ी  भ्रमणी

 चीज़  लेकिन  इस  में  कुछ  खतरा भी  है  ।

 इस  विधेयक  के  निर्माताओं  ने  साधारणतया  निवासी  की  कोई  परिभाषा  करना  जरूरी  नहीं

 समझा  है  ।  कुछ  ऐसे  भी  व्यक्ति हो  सकते  27 ic  जो  वर्षों  एक  ही  बस्ती  के  एक  ही  होटल में  वर्षों  तक  रहते

 all  कुछ  रोक  भी  ऐसे  व्यक्ति  होते  हैं  जिनके  पास  कोई  मकान  नहीं  रहता  ।  क्या  उनको

 dat  निवासी  नहीं  माना  जायेंगी

 सामान्य  विधि  में  तो  निवासी  की  परिभाषा  की  गई  है  ।  लेकिन  इस  प्रयोजन

 के  लिये  उसकी  श्र  स्पष्ट  परिभाषा  करने  की  जरूरत  है  ।  में  अभी  इस  समय  नहीं  बता  सकता  कि

 परिभाषा  कया  होती  चाहिये  ।  इस  पर  तो  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  चर्चा  करनी  चाहिये  ।  यह

 प्रवर  समिति  में  ही  होगा  ।

 खण्ड  २४  में  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  शभ्रावश्यकता  बताई  गई  है  ।  लेकिन  २०  करोड़ मत

 दाताओं
 के  उनके  फोटो  पहचान-पत्र  जारी  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  उस  पर  PY——2o

 करोड़  रुपये  खर्चे  भी  हो  जायेंगे  ।  बिता  फोटो  के  पहिचान-पत्रों  में  यह  खतरा  रहेगा  कि  कोई  दूसरा

 व्यक्ति  भी  बन  कर  पहुंच  सकता  कुछ  गप  भी  व्यक्ति  जो  कई  कारणों  अपना  फोटो  खि
 रवाना

 ठीक  नहीं  समझत े।  पर्दे  वाली  स्त्रियां भी  इस  पर  शभ्रापत्ति कर  सकती  हें  ।  यह व्यावहारिक नहीं  है  ।

 इसीलिये  मेने  अपने  संशोधन  में  कहा  है  कि  फोटो  सहित  परिचय-पत्र  तो  जारी  far  लेकिन

 तभी  जब  कि  निर्वाचन  orate  भी  उसे  ठीक  समझे  ।  विधि  मंत्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 इन  सभी  चीज़ों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  की  शझ्रावश्यकता  है  ।  मतदान का  अ्रधिकार

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  अ्रधिकार  हैं  ।  इसलिये  इसके  सम्बन्ध  में  जनता  की  राय  जानना  भी  बहुत

 जरूरी  इस  पर  पूरी  गम्भीरता  से  विचार  करने  का  अवसर  जुटाने
 के  यह  जरूरी

 है  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  |
 नन  जन

 मूल  म्रंप्रेजीਂ  में
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 ईश्वर

 इस  प्रस्तावित  संशोधन  विधेयक  लोक  प्रतिनिधान  १९५१  की  धारा  ७

 की  मूल  व्यवस्था  म  भी  परिवहन  किया  जा  रहा  है  ।  उस  में  सरकार  से  संविदात्मक  सम्बन्ध  रखने

 वालों  को  ग्रहीत  किया
 जा  रहा  है  |  क्या  यह  सरकारी  वकील  पर  भी  लागू  होगा  ?  में  नहीं  समझता

 कि  इस  मूल  धारा  का  कुछ  भी  पुकार  किया  गया  है  |

 बड़ी  खशी  की  सात  है  कि  कुछ  श्राक्समिक  कारणों  से  उम्मीदवारों  के  निवृत्त  होने  के  सम्बन्ध  म

 दिये  श्री  तंगामणि  के  कुछ  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  |

 में  मानता  हूं  कि  इस  संशोधन  विधेयक  के  पीछे  बड़ी  भली  भावना  लेकिन  उसकी  कार्यान्वित

 ग्रा पत्ति जनक  है  |  इन  सभी  समस्या ग्र ों  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  विचार  किया  जामा  जरूरी  है  |

 श्री  नाशिर  भरूचा  :
 मेरे  से  पूर  दो  बताया  ने  विधेयक  को  प्रथम  १९५९  तक

 जनमत  जानने  के  लिए  परिचालित  करने  के  औचित्य  का  समर्थन  किया है  ।  माननीय  मात्रा  का

 कहना  है  श्रनहंतावाचक  तिथि  को  अराग  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  इस  विधेयक  को  शीघ्रता  से  पारित  करन

 की  आवश्यकता  है  |  यदि  यह  ही  बात  है  तो  केवल  इसी  खंड  को  way  पारित  करके  एक  व्यापक

 विधान  निर्माण  कुछ  art  चल  कर  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।  में  इससे  संतुष्ट  नहीं  ar

 विधेयक  को  जनमत  के  लिए  परिचालित  करन  की  IAT  बात  के  पक्ष  में  तीन  चार  बातें  कहूंगा  |

 प्रथम  बात  का  सम्बन्ध खंड  १५  से  जिसमें कि  धारा  ७  की  बात  जाती
 है  में

 इसे

 मानने  को  तैयार  लेकिन  अगर  श्राप  अनीता  हटा  रहे  तो  उसको  भूतलक्षी  प्रभाव  से  हटा  य  |

 दूसरी  बात

 यह
 है  कि  क्या  उपखंड  का  इस  रूप  में  संशोधन  करके  श्राप  समस्त  क्रठिनाइयों  पर

 काबू  पालेंगी
 ?

 मुझे  इस  में  सन्देह  अरार  इसी  क्षण  ऐसा  कोई  प्रारूप  भी
 प्रस्तुत

 नहीं
 किया  जा

 सकता  जिससे  तमाम  पक्षों  को  सन्तुष्ट  किया  जा  सके  ।  मेरा  मत  तो  यह  है  कि  wader  के  सम्बन्ध  में

 निर्णय  करने  का  भ्रान्ति  अधिकार  अदालत  का  होना  चाहिए  |  यदि ऐसा  न  gar  तो  मुझे  सच ह  है

 कि  छोटी  छोटी  बातों  पर  ही  माननीय  सदस्यों  के  चुनाव  भ्र वेध  हो  जायेंगे  कौर  वे  अपनी  सदस्यता

 से  वंचित  हो  जायेंगे  जहां तक  इस  का सम्बन्ध  में  इस  बात  पर  जोर  देता  हुं  ।  मेरा

 मत  है  कि  इस  मामले  पर  बड़ी  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 अरन्य  महत्वपूर्ण  बात  खंड  २१  की  जिसके  द्वारा  चुनाव  लड़  रहे  उम्मीदवार  की  मृत्यु  से

 सम्बन्धित  धारा  ५२  को  संशोधित  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  इसकी  कोई  सी  मा  होनी  चाहियें  ।

 वह  यह  कि  यदि  ag  नाम  वापिस  लेनें  की  तिथि  से  ga  मरता  तभी  नये  चुनाव  का  आदेश  दिया

 जाना  चाहिए  |  क्योंकि  एक  व्यक्ति  के  मरने  से  बाकी  सभी  उम्मीदवारों  को  भी  अरपना  सब  कुछ  नये

 सिरे  से  करना  पड़ेगा  |  उससे  हम  बच  सकते  हें  ।  यदि  मतदान  के  केवल  एक  दिन  पु  कोई

 व्यक्ति  मर  जाता  है  तो  चुनाव  को  बन्द  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  बात  पर  बड़ी  गम्भीरता  से

 विचार  करना  चाहिए  ।  इसलिए  ही  तो  में  कहता  हूं  कि  विधेयक  को  जनमत  के  लिए  परिचालित

 किया  जाय  अथवा  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय  ।  ये  मेरे  बड़े  लाभदायक  सुझाव  जिन्हें  स्वीकार

 कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  डाक  द्वारा  मतदान  करने  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में

 भी  पूरी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  इस  कारण  भी  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  करने

 का  ग्रौचित्य  fag  होता है  |

 पहिचान-पत्रोंਂ  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  भी  बड़ा  महत्व  पुर्ण  है  ।  नगरों में  तो  यह  कार्यान्वित

 हो  परन्तु  गांवों  में  यह  नहीं  चल  सकता  |
 मेरा  एक  सुझाव  गौर है  |

 हमें  चाहिये  कि  इन
 पत्रों  में  अन्य  सब  बातों  की  सूचना  भी  जैसे  निर्वाचक का

 मतदाता-सूची  में
 उसका

 मूल  अं प्रे जीमें में



 बुधवार  १०  Veus  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  Rowe १

 जिस  पृष्ठ  पर  उसका  नाम  हो  उसकी  उसका  निर्वाचन  क्षेत्र  ak  केन्द्र  आदि  ।  जब

 हम  पहचान-पत्र  बना  ही  रहे  हैं  तो
 यह

 बातें  भी  उसमें  क्यों  न  दे  दी  जायें  ।  इससे  उम्मीदवार  के

 लिये
 भी

 ort  पतियों  में  इन  सब  बातों  को  देना  खत्म  हो  जायेगा
 ।

 इससे  जालसाज़ी के  लिये

 दोहरी  बचत  हो  जायेगी  क्योंकि  पहचान-पत्र  को  संभाल  कर  रखना  हरेक  का  काम  होगा  |

 इस
 सम्बन्ध

 में  एक  बात मे  यह  भी  कहना  चाहता हुं  कि  पर  यु  नहीं  लिखी

 रहनी
 इसे  केवल  प्राय  रूप  में  अलग  रखना  इस  से  भी  जाली  मतदान  का  पता  चल

 जायेगा ।  इसी  प्रकार  के  विभिन्न  तरीकों  से  श्राप  जाली  मतदान  को  रोक  सकते  हैं  |  यदि  art

 केवल  नगरों  तक  ही  इन्हें  सीमित  रखेंगे  तो  भी  एक  कठिनाई  रहेगी  कि  बहुत  थोड़े  समय  में  श्राप

 पत्रों  में  मतदान  केन्द्र  शादी
 की

 सुचना  कैसे  दे  निकल  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :
 श्रीमान्‌  मैं  समझता  हूं  कि  यह  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण

 विधेयक  है  क्योंकि  इसका  बहुत  लोगों  से  सम्बन्ध  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  पर

 पूरी  तरह  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  जिससे  यह  एक  प्रभावशाली  विधेयक  हो  जाये  ।  में  समझता

 हूं  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  जिन  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  उन्हें  वास्तविकताश्रों  का  ध्यान
 न

 रख  कर  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।
 इसीलिए  इस  की  पूरी  तरह  जांच  की  जानी  चाहिए

 ।

 में  समझता  हूं  कि  श्री  wear  के  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेने  में  कोई  हां  नहीं  है  क्योंकि

 इस  का  निर्वाचित  हारे  हुए  मतदाताग्ों आदि  सभी  पर  प्रभाव  पड़ता है  ।  निर्वाचन

 में
 निर्वाचकों

 को
 भी

 बड़ी  दिलचस्पी  होती  है  कौर  इसलिये  उनकी  बात  को  बहुत  महत्व  मिलना  चाहिये

 कौर  इनके  अनुभव  का  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  करना  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि

 मंत्रालय  के  पासਂ  इतना  समय  नहीं  है  कि  इसको  संयुक्त  समिति  में  भेज  सके  ।  परन्तु  फिर  भी  इसका

 संयुक्त  समिति  में  भेजा  जाना  आवश्यक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  महत्वपूर्ण
 विधेयक  को  सभा  में  प्रस्तुत  करने  से  पूवे  मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  को  सौंपना  चाहिए  ।  इस

 समिति  के  सदस्य  संसद  के  सदस्य  भी  होते  हैं  जिनके  सुधारकों  का  लाभ  पहले  ही  उठाया  जा  सकता

 इससे  मेरा  तात्पयं  यह  नहਂ  है  कि  इन  सलाहकार  समितियों  को  संयुक्त  समिति  के  समान  समझा

 जाया
 परन्तु इस  प्रकार  मे

 समझता  हूं  कि  हमें  सभा  में  विधेयक  को प्रस्तुत  करन से  पहले  ही  सुन्दर

 सुझाव  मिल  सकते  मै  समझता हूं  कि  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  के  या  श्री  ईश्वर  नय्यर  के  संशोधन

 को
 स्वीकार  करने  में  सभा  को  कोई  आपत्ति नहों  होगी  ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  चुनाव  याचिका  के  मामले  पर  पुर्नविचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 याचिका  के  सम्बन्ध  में  विधि  को  निषेचित  बनाना  चाहिए  ।  में  चुनाव  गड़बड़ी  के  सम्बन्ध  में

 एक  समस्या  माननीय  विधि  मंत्री  के
 विचा  साथ  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  लोक-सभा  के  सदस्य  के  विधान

 सभा  के  कुछ  सदस्यों  के  साथ  मिल  जुल  कर  चुनाव  में  काम  करना  पड़ता  है  प्रदान  यह  है
 कि

 चुनाव  व्य

 में  दोनों  का  गंदा  रहना  चाहिए  wer  का  नहीं  ?  दस  प्रदान  है  कि  चुनाव  एजेन्ट  किस  प्रकार  के

 व्यक्ति  बनाये  जा  सकत  हूँ
 ?

 इन  सभी  बातों  की  व्यवस्था  arte  इसी  विधेयक  में
 की

 जानी  चाहिए  ।

 यह  चुनाव  याचिकायें  श्रीकांत  :  जिला  न्यायधीशों  को  दी  जाती  है  ।  इनके  विरूद्ध  मुझे

 कोई  आपत्ति  नहीं  है यह  लोग  अपनी  योग्यतानुसार  ठीक  प्रकार  से  काम  करते  परन्तु  फिर

 भी  में  समझता  हूं  कि  चुनाव  याचिकायें  जिला  न्यायाधीश  से  उच्च  स्तर  के  पदाधिकारी
 के

 समक्ष  प्रस्तुत

 होनी  चाहिए  ।

 ae  अंग्रेज़ी  में
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 में  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हें  कि  उन्होंने  हिसाब  किताब  रखने  की  पद्धति
 aces

 करदी  परन्तु  फिर  भी  इसे  सरल  किया जा  सकता  है  |  क्योंकि  सदस्य  उस  समय  चुनाव

 Tiesto  में  लगे  रहते  हैं  ौर  उस  समय  निर्धारित  रूप  में  हिसाब  रखने  में  उन्हें  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता  है  ।  में  जानता  हूं  हिसाब  में  थोड़ी  गड़बड़ी  के  कारण  मेरे  कुछ  मित्रों  को  कठिनाई  का

 सामना करना  पड़ा  है  ।

 सब में  परिसीमन  आयोग  द्वारा  निर्वाचन  क्षेत्र  बदलने  फे  सम्बन्ध  में  यह  चाहता

 हूं  कि  हमें  इस  भ्रायोग  के  अजीब  फ़ैसलों  से  बचाया  जाये  तो  ठीक  रहेगा
 ।  कभी  जैसा  कि  मेरे

 साथ  ए  सा  होता  है  कि  एक  व्यक्ति  यह  समझता  है  कि  उसका  एक  निश्चित  निर्वाचित  क्षेत्र

 परन्तु  ated  दिन  उसको  पता  लगता  है  कि  उसका  निर्वाचन  क्षेत्र  बदल  दिया  गया  है
 ।  मेरा

 निर्वाचन  क्षेत्र  होशियारपुर  था  जिसको  परिसीमन  आयोग  ने  इस  प्रकार  तोड़ा  मरोड़ा  कि  मेरे  लिए

 उसमें  कोई  स्थान  ही  शेष  नहीं  रह  गया
 ।

 में  यह  भी  चाहता  हूं  कि  चुनाव  पंजीयन  पदाधिकारी

 तथा  सहायक  चुनाव  पंजीयन  पदाधिकारी  को  न्या  गायिका  तथा  दण्डाधिकारी  के  प्राधिकार  नहीं  दिए

 जाने  चाहिए  संभव  है  कि  लोकतंत्र  के  सुचारू  रूप  से  चलने  में  कठिनाई  जाये
 |

 REX  के  अधिनियम की  धारा  ७  के  स्थान पर  खण्ड  १५  रखा  जा  रहा  है  जिसके  सम्बन्ध  में

 पर्याप्त  बातें  जा  चुकी  मेरा  अपना  मत  है  कि  इसके  दूसरे  भाग  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  लिखा

 गया है  |  इसमें  कायम  शब्द  रखा  गया  है  ।  परन्तु  साहित्य  अकादमी  द्वारा  fait  पुस्तक

 च्च्च  कराना  अन्यथा  कोई  रिपोर्ट  इरादी  काम  भी  ी श्काय  शब्द  के  अ्रन्तगंत  जाते  हैं  ।

 इसलिए मेरा  सुझाव  है  हजकां

 '

 तथा  दोनों  शब्दों  की  परिभाषा  पूरी  तरह
 की  जानी

 चाहिए

 पहचान-पत्रों इरादी  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  ।  मेरा  अपना  विचार  है
 कि

 पहचान-पत्र

 फ़ोटो  wife  की  व्यवस्था  नहीं  रखी  जानी  चाहिए  ।  विश्वविद्यालयों को  ही  लीजिए  ।  बहुत

 से  व्यक्ति  परिवारों  में  प्राइवेट  विद्यार्थी  बन  कर  बैठते  हैं  ।  लेकिन  फ़ोटो  पहचान-पत्र  दोनों  पर

 भी  जाली  लोग  परिवारों  में  बैठते  ही  हैं  जिनका  पता  नहीं  लग  पाता  है  ।  जब  इतने  थोड़े  लोगों  में

 भी  जालसाजी  चलती  है  तो  जहां  करोड़ों  लोगों  का  मामला  वहां  इससे  FA  बचा  जायेगा  |

 खण्ड  ३४  के  बारे  में  में  कहना  चाहता  हुं  कि  इसमें  दिया  है  कि  उम्मीदवार  उसके  एज  नट  अथवा

 oer  किसी  व्यक्ति  के  द्वारा  भेंट  arts  देने  अथवा  देने  का  वादा  करने  पर  उम्मीदवार  हो  जायेगा  |

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लोक  सभा  के  लिए  चुनाव  लड़ने  वाले  व्यक्तियों  के
 fo  o,Xo0  एजेन्ट होते  हैं

 वह
 सब

 को  जानता  भी  नहीं  इसके  शभ्रतिरिक्त  किसी  व्यक्ति  शब्द  के  कारण  अन्य

 इसके  विरोधी  उसको  इंसान  का  प्रयत्न  भी  कर  सकते हैं  ।  इसलिए  मेरे  विचार  से  इस  खण्ड  को

 बिल्कुल  निकाल  देना  चाहिए
 |

 इन  सभी  बातों  पर  पुन
 :

 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  जिससे

 श्रधघिनियम  में  इन्हें  ठीक  प्रकार  से  उपबन्धित  किया  जा  सके  ।

 गीले ले०  wat  सिह  विंमान  विधेयक  बड़ा  उलझन  वाला  विधेयक  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध

 कई  अधिनियमों की  धाराओं  से  है  ।  यह  अधिनियम  १९४५०,  १९४५१  तथा  ENG F के  हैं  हमें

 ara
 थी  कि

 माननीय  मंत्री  इन  सभी  अधिनियमों  का  निरसन  करके
 एक

 विस्तृत  अघिनियम  प्रस्तुत

 इसी  दृष्टिकोण  को  सामने  रख  कर  में  ने  इसको  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव

 किया है  ।  =
 क्  ~~

 मूल
 res



 थ

 १०
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 २०४३

 ——  १९४५६  के  द्वितीय  dates  की  धारा  ४  में  त्रिपुरा  तया  मनीपुर  के

 hale त  सम्बद्ध  परामशंदात  a  a  परिषद्‌  के  सदस्यों  को  चुनाव  में  खड़े
 होने  को  अनुमति  नहीं

 थी

 में  समझता हूं  कि  जब  इस  पाँच  at  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इस  प्रकार मैं  समझता हूं  कि  खण्ड

 ११,  १५,  १६,  १७,  १९,  २३,  २५,  ३२,  TX  तथा  ३४  ऐसे  खंड  जिनको  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये

 खण्ड  ११  में झठ  घोषणाओं के  लिये  दण्ड  की  व्यवस्था  है  कि  उत  को  एक  वर्ष  का  कारावास  भुगतना

 होगा तथा  जुर्माना  देना  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जुर्माने  की  श्रधघिकतम  राशि इस  में
 निर्धारित

 की
 ह

 जानी  चाहिय  भ्र ौर एक  वर्ष  के  कारावास के  स्थान  पर  महीन ेके  कारावास की  व्यवस्था  रखी

 जानी  उचित  होगी  |

 खण्ड  १६,  १७  तथा १८  ठेकों  के  सम्बन्ध थी मह  |  इसमें  कुछ  ठे  कों  को  ध्रतहँतादायक माना  है  ।

 मे
 चाहता  हूं  कि  सभी  ठेकों  को  ,  चाहे वह  कुछ  दिनों  के  हों  श्रद्वा  महीनों

 भ्रतहंतादायक  माना pee
 जाना  चाहिये  |

 खण्ड २३,  १९५१  के  अधिनियम की  धारा  ५६  के  सम्बन्ध मं  है  ।  इस  के  द्वारा  संसदीय  तथा

 विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदान  के  लिये  आठ  घंटे  की  व्यवस्था  रखी  गयी  है  ।  परन्तु  परिषद्‌
 के

 निर्वाचन  क्षेत्रों  के  लिये  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  मे  चाहता  हूं  कि  इन  निर्वाचन

 के  लिये भी  समय  निश्चित  किया  जाना  चाहिये  ।

 खण्ड  २५  पहचान-पत्र लागू  करने  के  बध  है  ।  में  समझता  हुं  कि  देहाती  मतदाताओं  की  सख्या

 अधिक  होने
 के

 कारण  वहां
 पर  इसको  लागू  करना  संभव  नहीं  इसलिये  इ  सय पोज ना  की

 क्रियान्विति  के  लिये  कौर
 विस्तृत  योजना  बनाईं  जानी  चाहिये

 ।  खण्ड  ३२,  ३३  के  द्वारा  जमानत  की aa

 रकम  को
 वापस  लेने  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र भेजने  का  समय  महीने ते  एक  वर्ष

 किया

 जा

 रहा
 ः  ra  इस  का  कोई  अभिनय नहीं  दिखाई  देता  है  ।

 बर्मन  प/ठासौन

 खण्ड ३४  केद्वारा  धारा  १३३(१)  का  संशोधक  कया  जा  रहा  इसमें
 Fre

 a
 के  लिये ड

 की  व्यवस्था  रखी  जा  रही  है  ।
 परन्तु  में  चाहता  हूं  कि  इस  की  पुरी  तरह  से  जांच  की  जानी

 चाहिये
 और  कठोर  म्रधिनियम  बनाया  जाना  चाहिये  |

 हमारी
 च

 नाव  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  जिस  के  द्वारा  श्रल्पसंख्यकों की  सरकार  बनाई  जा  सक

 है
 ।

 कांग्रस
 को

 ही  लीजियें  पिछले  चुनाव  मं  इस  को
 vy

 प्रतिशत  मत  मिले  परन्तु  फिर  भी  यह  सत्तारूढ़

 है  ।  हमे  इसलिये  इस  प्रकार  की  पद्धति  अपनानी  चाहिये  जिस  से  संस  में  तथा  विधान  सितारों  में  प्रत्येक

 दल  द्वारा  प्राप्त  मतों  का  पता  लग  सके  ।  में  देखता  हुं  कि  चुनाव  आयोग  तथा  तन्य  का यं पालक  वादे  ब्

 द्वारा  as  विभेदपूण नियम  बनाये  जाते हैं  |

 वर्तमान नियमों  के  श्रन्तगंत  चुनाव  आयोग  ने  तीन  दलों  को  मान्यता  दी  है  तथा  स्थायी  चुनाव

 चिह्न  दिये  है
 ।

 इस  से  इन  तीन  के  श्रलावा  अन्य  दलों
 को

 बहुत  नुकसान  हो  सकता  है  क्योंकि एक
 a चन  क्षेत्र

 में  एक  दल  के  दो  जिन  में  एक  सामान्य  तथा  दूसरा  रक्षित  सीट  के  लिये  एक  चुनाव

 नहीं  रख  सकते  इस  के  अतिरिक्त  इस  व्यवस्था के  अनुसार  दलों को  मान्यता  भी  निष्प

 से  नहीं  दी  जा  सकती  है
 ।

 मेरा  तो  श्रपना  विचार  है  कि  संविधान  के  श्रनुच्छेंद  १४  के  मुवीन
 =

 a  ३२६  के  घिन  यह  व्यवस्था  अवैध  हो  जाती  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर
 मति  को  भेजा  जाना  चाहिये  जिस  से  इस  के  सम्बन्ध  में  पूरी  जांच  की  जा  सके  ।  द

 द

 द  द

 ह
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 श्री  राम  कृष्ण  :  सभापति  जो  मेरा  मोशन  है  उस  का  मतलब  यह  है  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट

 कमेटी  को  रेफर  किया  जैसा  कि  मेरे  से  पहले  बहुत  से
 शरन (बल  मेम्बरान

 ने
 भी  इस  तरफ

 ध्यान  दिलाया  इस  बिल  में  बहुत  से  ऐसे  भ्रमेंडमेंट्स हैं  जो  कि  बहुत  अहम हैं

 कौर उन  को  ऐडाप्ट  करने से  जो  मौजूदा  एक्ट  है  उस  के  ऊपर  बहुत  ज्यादा  पड़ेगा
 |

 मैं  खास  तौर

 पर  चन्द  श्रमेंडमेंटे:स  की  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 सब  से  पहले  खण्ड  नम्बर  १४  है  ।  यह  प्रमें उ मेंट  भी  बहुत  जरूरी  है
 ।

 इसी  तरह  खण्ड  नम्बर
 ३४

 है  जिस  के  बारे  में  मेरे  से  पहले  एक  श्रानरेबल  मेम्बर  ने  भी  ध्यान  दिलाया  था  ।  इस  को  एडमिट

 करने  से  यह  असर  होगा  कि  इलेक् दान  पिटीशन  फायल  करने  के  लिये  बहुत  श्रासान  तरीका  बन
 जायेगा

 शर  श्रासानी  से  पिटी दान  फाइल  हो  सकेगी
 ।

 इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी
 को

 रेफर  किया जाये  ॥

 इसके  श्रलावा  दूसरी  बात  यह  भी  है  कि  बहुत  से  जो  श्रोरीजनल  ऐक्ट  (  मूल  अधिनियम  )  के  श्रीधर

 सेक्शन्स  है  उनको  श्रमेंड  किया  जाना  मैँ  बहुत  जरूरी  समझता था  ।  लेकिन इस  तरफ  कोई  ध्यान
 नहीं

 दिया  गया  ।  श्रानरेबिल डिप्टी  मिनिस्टर  नें  भी  इस  बात  का  जिक्र  किया  है  कि  यह  बिल  कम् प्री हें सिर

 नहीं है  ।  इसलिये  मैं  ad  ल  करूंगा  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट कमेटी  को  रेफर  किया  जाये  ताकि

 दूसरे  श्रमेंडमेंट्स  भी  लायें  जा  सकें |

 सब  से  पहले  मै  प्रेरि  जनल  एक्ट  के  सेक्शन  न्  की  तरफ  हाउस  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  इस

 सेक्शन
 में  दल  है  कि  धारा  ८१,  ८३  अथवा  ११७ के  उपबंधों  के  श्रतुसार  यदि  काम  नहीं  किया  जायगा

 तो  चुनाव  आयोग  याचिका  को  खारिज कर  सकता  मैं  सीधा  सवाल  श्रानरेबल  मिनिस्टर
 aaa

 हूं  कि  ore  तक  कितन  पिटीशन  डिसमिस  किये  गये  ।  मेरी  जहां  तक  इन्फॉरमेशन  इस  सेक्शन
 के

 तहत  कोई
 भी

 इलैक्शन  पिटीशन  डिसमिस  नहीं  की  जिस  का  नतीजा  यह  हुआ  कि  तमाम
 पिटीशन

 इलेक्शन  ट्राइबूनल को  रेफर कर  दी  गयीं  ।  जब  कि  बडे  है लिनिक- म 0 के बजाय के  बजाय  यूज  किया  गया  है  तो  क्या

 कारण  था
 कि

 उन पिटीशन को  डिसमिस नहीं  किया  गया  ।  इस  से  क्या  हुआ  ?
 गवर्नमेंट  का  काफी

 नुकसान  शुभ्रा
 |

 बहुत  से  ट्रायबुनल  जनकारी  करने  पड़े  ।  जो  पिटीशन  फाइल  होने  के  एक  महीन  या  दो

 महीने  के  इन्दर  इन्दर  डिसमिस  होने  चाहियें  हो  सकता  है  कि  उन  में
 से  बहुत से  पिटीशन के

 fers
 wa  भी  हाई  कोटे  या  सुप्रीम कोर्ट  में  कार्यवाही हो  रही  हो  ।  इसलिये  में  समझता  हूं

 कि  इस

 सेक्शन को  भी  ~ Was  करने  की  जरूरत  है  ताकि  जो  भी  पिटी दान इन  क्लासें  के  तहत  नहों

 उस  को  डिसमिस  किया  जा  सके  |

 इस  के  जहां  तक  इल  ट्राइब  नल  को  एपाइंट  करने  का  ताल्लुक  इस
 के

 बारे  में

 में  सिफ  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं
 कि

 मैं  इस  राय  से  मुत्तफ़िक़  नहीं  हूं  कि  डिस्ट्रिकट  जज  को  इलेक् दान

 ट्राइब  नल  मुक़र्रर किया  जाय
 ।  इस  के

 दो
 कारण  हैं  ।  श्राप  ने  यह  तो  कहा  है  कि  जो  भी  पिटीशन  फाइल

 किया  जाय
 उस

 का  ६  माह  के  इन्दर  इन्दर  फैसला  हो  जाय  ।  मैँ  मालू  म  करना  चाहता  हूं
 कि

 श्री
 तक

 कितने
 एसे

 पिटीशन
 हैं

 जिन
 का

 फैसला
 ६  माह के  wat  gar  है

 ।
 डिस्ट्रिकट  जज  को

 करने  से  टाइम  काफी  लगता  है  क्योंकि
 उस

 के  पासਂ  पहले  से  काफी  से  ज्यादा  काम  रहता  है  |  इसलिये  वह

 पिटीदान्स  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  नहीं  देता  |  दूसरे वह  जानता  है  कि  जो  केसेज  वगैरह  करने  का  उस
 को

 क्रेडिट  मिलता  है  उस  में  इलैक्शन  पिटीशन  का  काम  शामिल  नहीं  होता  ।  इसलिये भी  वह  उस  तरफ
 ज्यादा  ध्यान

 नहीं  देता
 ।

 मेरा  यह  मतलब  नहीं  है  कि  मैं  किसी  खास  जज  या  किसी  इलैक्शन  ट्रायबुनल

 के
 बारे

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ
 ।

 दूसरी  बात  यह
 है  कि  जो

 डिस्ट्रिकट
 जज

 होतें  हैँ  वै  स्टेट  गव
 में  ट

 के
 इन्पलुएंस में

 में  होत ेहैं  जिस  से
 कि

 इलेक्शन  पिटीशन  का  फैसला  कई  हालात  में  ste  तौर  पर  नहीं  होता
 |

 इसलिये  इस
 सैक्शन  को  भी  हमें  ड  करने  की  जरूरत  इस  मकसद  के  लिये  मैं  ने  एक  बिल  भी  पेदा  कियां

 हुमा  है
 :

 उस  में  कौर  भी  बहुत  से  सेक्शन्स  को  श्रमेंड  करने  का  जिस  कियां  गयां  हैं  ।
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 इसे  बिल  में  सैक्शन ५५  ए  को  एक  sarah  जरिये  डिलीट  कर  दिया  गया  है  |  ag  बहुत

 अच्छी  ate  क्योंकि जेब  से  सेक्शन  ५५ ए  रखा  गया  था  तब  से  उस  की  बजह  से  इलेक्शन  इन्दर

 भी  बहुत  सी  पेचीदगियां  पैदा  हो  गयी  थीं  कौर
 जो

 इन्तिजाम  करने
 वाले  थे  उत  को  भी  दिक्कत  कां

 सामना  करना  पड़ता
 ।

 यहं  तजबीज  बहुत  अच्छी  है
 ।

 में  इस  की  ताईद  करता हूँ  |

 लेकिन इस  के  साथ  साथ  कौर भी  बहुत  से  सेक्शन्स हैं  जिन
 का

 मैं  ने  कभी  जिक्र
 किया  ।  उन  को

 mas  क्यों  जाता  जरूरी  हैं  प्रौढ़  वह  तभी  हो  सकता  है  जब  कि  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी  को
 रेफर

 कर  दिया  जाये
 ।

 मैँ  इस  बात  को  मानता  हूं  कौर  मेरा  यह  erin
 है  कि  यह  बिल  बहुत  ways  |  इस

 का
 तमाम  देश  के  लोगों  पर  पड़ेगा  ।  हम  जितने  भी  यहां  चुन  कर  हैं  उन

 को
 काफी  तजुर्बा  है

 कि  इलैक्दन्स के  इन्दर  क्या
 कया  खास  दिक्कतें  श्रਂ  ती  हैं  ।  इस  अपने  पिछले  तजुर्बे  की  बिना  पर  हमें

 यह  कौशिश  करनी  चाहिये  कि  इसे  बिल  को  श्रमेंड  कर  के  उन  दिक्कतों  को  दूर  करें  ।  इसलिये मैं  इस  बात

 को
 मानने  के  लिपे  तैयार  नहीं  हूं  कि  इस  बिल  की  अहमियत  बहुत  कम  है  या  इस  को

 सिलेक्ट  कमेटी

 को  रेफर  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  ये  तमाम  चीजें तभी  हो  सकती  हैं  जब  इस  बिल  को  सिलेक्ट  कमेटी

 को  रेफर  कर  दिया  जाते  ताकि  वह  जब  नया  बिल  पेश  करे  तो  वह  ज्यादा  कम्प्रीहेंसिवं  ate

 एग्ज्हास्टिव हो  ।

 में  ने  इस  के  बारे  में  इतना  ही  कहना  था  ।

 pat  लीलाधर  कट कीं
 :

 इंस  विधेयक  के  द्वारा  महत्वपूर्ण  संशोधन
 किये

 जा  रहे  हैं

 इसलिये  इस  को  प्रवर  समिति  को  सौंपना  चाहिये  |  खण्ड  &  के  द्वारा  चुनाव  पंजीयन  पदाधिकारी  को

 बहुत  अघिकार दिये  जा  रहे  जिन  की  श्रच्छाई  तथा  बुराई  के  बारे  में
 जांच

 की  जाती  चाहिये

 खण्ड  ११  के  द्वारा  मतदाता  की  एक  वर्ष  के  कारावास  अथवा  जुर्माने  का  दंड  देने  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  ईस  मं  मतदाता  के  मेरे  विचार  श्रमिक  दण्ड  की  व्यवस्था की  गई  है  ।  पदाधिकारियों

 के  जोकि  सभी  विधियों के  ज्ञांती  होते  केवल  ५००  रुपये  जुर्माने  का  दण्ड  है  जब  कि  अनपढ़

 मतदाताओं के  लिये  एक
 की

 सजा  अथवा  जुर्माना
 रखा  जाना  अनुचित  मेरा  विचार है

 इस  खण्ड  को  इस  में  से  निकाल  देना  ठीक  होगा  ।

 १९५१  के  अधिनियम  की  धारा  ७  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  कोई  व्यक्ति  यदि  सरकार  अथवा  किसी

 संस्था से  कोई
 ठ

 का  लेता  है  तो  वह  उस  के  लिये  श्रनहेंता हो जायेंगी हो  जायेंगी  |  इसਂ  प्रकार  निगमों  तथा  संवादों

 के
 प्रबन्ध  निदेशक  तथा  निदेशक  होना  भी  श्रेष्ठता  होती  परन्तु  इस  संशोधन  के  द्वारा  यह  समवायों

 atte  निगमों  के  निदेशकों  के  लिये  radar  नहीं  रह  जायेगी  ।  तभी  हाल  में  ही  संसद

 विधेयक  पारित  किया  गया  है  जिस  के  अनुसार  यह  निदेशक  संसद
 सदस्य

 नहें  हो  सकेंगे
 |

 इसलिये  मेरा

 विचार है  कि  इस  खण्ड पर  पुरीਂ  तरह  विचार  किया  जाना  चाहियें
 ।

 खण्ड  १६  के  द्वारा  यह  व्यवस्था रखी  जा  रही  है  कि  सहकारी  समितियों  को  धारा  (७)

 के  क्षेत्र  से  बाहर  रखा  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  धारा
 ८

 की  उप-धारा  (२)  को  हटा कर  हम  सहकारी

 समितियों को  इस  में  शामिल कर  रहे  यह  बात  समझ  में  नहीं  इसलिये  इस  की  जांच

 होनी  भी  श्रावेदधक है  ।

 खण्ड
 २४  के

 द्वारा  पहचान-पत्र  लागू  करने  की
 व्यवस्था  की

 जा  रही  है
 कौर  तो

 सब
 ठीक

 होगा

 परन्तु  महिला  मतदाताओं  को  इस  सै  बड़ी  कठिनाई  होगी  |  इस  लियें मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 श्रत्र/ व  है  कि
 थी

 करती
 में  कोई  काम  न  करें  अपितु  सभी  बातों  पर  पूर्णतया  विचार  करने  के  लिये  इसे

 सुक्त  प्रवर
 समिति  की  सौंप  दें  ।

 न  मूल  प्रंग्रजी  में
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 पश्न  बि०  दास  नत  :  में  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक

 को  प्रवर  समिति  को  सौंप  देने  के  बारे में  गंभीरता  से  विचार  करेंग  यह  विधेयक  १९५०  तथा  १९५१

 के  श्रघिनियमों में  संशोधन  करने  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यह  दोनों  श्री  नयम  बड़े  महत्वपूर्ण

 हैं  इसलिये
 सदस्यों

 को  इस  पर  विचार  करने  का  पूरा  अवसर  दिया  जाना  चाहिये

 यह  संशोधन  सरकार  तथा  चुनाव  आयोग  के  अनुभवों  के  आधार  पर  किये
 जा

 रहे  हैं
 ।

 परन्तु  मेरा

 मत  है  कि  सरकार को  हम  संसद  सदस्यों  के  अनुभवों का  भी  लाभ  उठाना  चाहिये  ae  ऐसा  तभी

 संभव  होगा  जब
 इस

 को  प्रवर  समिति  को  भेजा  जायेगा

 ।

 इस  समय  में  मुख्यतया  gE Xo  के  जो  मतदाताओं  के  पंजीयन  के  बारे में  हैं  कुछ

 कहूंगा ।  इस  सम्बन्ध  में  अपने  कुछ  अनुभव  बताता  हूं
 ।  2EXX  के  चुनावों में  २४  राय-कर

 में  से  केवल  ३  का  पंजीयन हो  सका ।  जबकि  २१  aged ने  पंजी  नन  के  लिये  कई  बार  आवेदन

 किया  ।  इस  के  अतिरिक्त सब  को  मालम  ३  कि  दक्षिण  कलकत्ते  में  गत  उपचुनाव में  लगभग  १२००

 मतदाताओं  के  नाम  मतादाताश्रों  की  सुची  मं  नहीं  थे  ।  बड़ा  विवाद  gar  और  चुनाव  श्रायक्त ने विशेष ने  विशेष

 उपबन्ध के  द्वारा  इन  को  सुची  में  रखा  |  जब  जसे  नगर  में  एसा  हो  सकता है  तो  हम  श्रदाजा  लगा

 सकते हैं  कि  हमारे  देश  के
 ८  ५  प्रतिशत  देहाती ल  गों  का  क्या हाल  होगा इस  विधेयक  में  भी

 इस

 समस्या पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिये  हमें  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जिस  से  सभी

 प्रकार की  जनता  को  मतदाता  सूची  में  रखा  जा  सके  ।

 मूझे  एक  शरर  मामले  का  पता  है  जिस  में  राजनैतिक  कारणों से  मुख्य  चुनाव  पदाधिकारी

 तथा  चुनाव  पंजीयन  पदाधिकारी  ने  इस  सभा  के  भरपूर  सदस्य का  श्रावेदन पत्र  जान  बूझ  कर  seat

 कार  कर  दिया  |  में  माननीय  मंत्री  महोदय-का  ध्यान इस  प्रकार  के  अनौचित्य की  कौर  दिलाना  चाहता

 हूं  जिस  से  इन  परिधि  कारियों  को श्रावेदन-पत्र  के  स्वी  कार  करने  प्रिया  ईस्वी कार  करने  के
 अधिकार

 न  दिये
 जा  कर  चुनाव  आयोग  को  यह  अधिकार  दिये  जाने  चाहिये ं।

 इमाम  पीठासीन

 मेरा  विचार  है  कि  मतदाताश्रो ंके  पंजीयन के  बारे  में  एक  सामान्य  उपबन्ध  रखा  जाना  चाहिये

 तथा  यदि  मतदाता सुची  में  एक  निश्चित  प्रतिशतता  मतदाताओं  की  रह  जाये  तो  पंजीयन  पदाधिकारी

 के  दण्ड  की  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।

 पहचान-पत्र की  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 ।

 मैँ समझता हूं  कि  मतदाता  के  लिये  पहचान-पत्र रखना

 श्रावक  है
 ।

 ज्यू  ही  किसी  मतदाता  का  पंजीयन  होता  है  उस  को  तुरन्त  ही  पहचान-पत्र दिया  जाना

 चाहिये
 |

 जिस  पर  मतदाता  के  हस्ताक्षर  श्रथवा  ग्रंगूठा  निशानी  हो  परन्तु  मतदाता  सूची  में  नाम  लिखने
 की  व्यवस्था  क़ो  अर

 सरल  बनाया  जाना  चाहिये  ।  क्योंकि  हमारे ८  ५  प्रतिशत  मतदाता  अनपढ़

 ह्

 2Exs
 के

 अधिनियम
 के  बारे

 में  मैं
 केवल  चुनाव  व्यय  का  हिसाब  रखने  के  बारे में  कुछ

 कहना  चाहता  हूं
 ।  जो

 उम्मीदवार
 किसी

 दल  की  जोर  से  खड़े  होते  है  उन  पर  दल  भी  कुछ  धनराशि  व्यय

 करता है
 जिस

 का  fare रखने  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  बनाया  गया  है  ।  सरकार
 को  इस  सम्बन्ध  में

 भी
 एक  उपबन्ध रखना  चाहिये

 जिस  से  दल  के  उम्मीदवार को  कोई  कठिनाई न  हो  सके  ।

 चुनावों में  भ्रष्टाचार  के  बारे  में
 मुझे  इतना  कहना  है

 कि  स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  से  पूर्व  चुनावों  में

 जब
 हम

 ने  कांग्रेस  की  और  से
 चुनाव  लड़े

 समाचार  का  नाम  भी  नहीं  सुना  था  परन्तु
 aa  बड़े खेद

 भर प्रेज ी  मैं



 ह

 Ro vy १०  exc  लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक

 के  साथ
 ह

 कहना  पड़ता  है  कि  कांग्रेस  ने  भ्रष्टाचार को  बहुत  प्रोत्साहन  दिया  है
 ।  यह  एक  राष्ट्रीय प्रदन  है

 कौर  हम  नहीं  जानते  कि  इस  का  देश  पर  क्या
 सर

 होगा
 ।

 इन  सभी  बातों पर  पूरी  तरह  विचार करने

 के  लिये  विधेयक को  प्रवर  समिति  को  भेजना  नितान्त  आवश्यक  मैं श्राचा करता हूं करता  हूं  कि  मानना

 मंत्री  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेंगे  |

 सजियंगाडन  )
 :

 में  इस  विधान  का  स्वागत  करता  हूं  ।  गत  वर्षों  में  चुनाव  विधि

 द  में  काफी  परिवर्तन हुए  हैं  ।  कुछ  इधर  उधर  की  जो  कमियां  रह  गई  उन्हें ठीक  करने  का  प्रीत

 किया जा  रहा  है
 ।

 काफी  चुनावों  के  अनुभव  के  कदाचार  चुनाव  आयोग  ने
 जो

 सुझाव  वे  विधा

 के  सुधार  की  दृष्टि  से  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लिये  गये  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  चुनाव

 बिना  किसी  विध्न-बाधाओं  के  होने  क्योंकि  लोकतंत्र  का  आघार  चनावों  पर  ही  होता  है  ।

 में  चुनाव  पंजीकरण  भ्रमणकारी  को  दिये  गये  अधिकारों  तथा  जाली  मतदान  को  रोकने  के

 लिपे  जो  उपबन्ध  किये  गये  उन  का  स्वागत  करता हूं  ।  कई  क्षेत्रों  में  मतदाताश्रों  की  संख्या  काफी

 बड़ी  सनौर  इस  दिशा  में  खंड  ६  में  जो  वर्तमान  उपबन्ध  रखा  और  चुनाव  पंजीकरण  अधिकारी

 को
 जो

 नबी  कार
 दिये  में  उन  का  स्वागत  करता os

 ।  थे  अधिकारी  सबे  चुनाव  आयोग  के  नियंत्रण

 में  काम  करते  है  इन  पर  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकारों  का  प्रभाव  नहीं  हो  सकता  |  खंड  ६  के

 वत  मान  उपबन्ध  को  तुरन्त  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  के  अन्तर्गत  उन  लोगों  को  भी  सज

 छी  जा  सकेगी  जोकि  मतदाताओं  की  सूची  में  जाली  नाम  लिखवा  देते  हें  सनौर  इस  प्रकार  उन  की  संख्या

 ही  कम  हो  जायेंगी  ।

 इसी  प्रकार  चुनाव  में  जाली  मतदान  को  हटाने  के  लिये  खंड  २४५  का  उपबन्ध  भी  आवश्यक

 है  ।  कई  लोग  किसी  क्षेत्र  में  न  रहते  हुए  भी  वहां  की  मतदान  सूची  में  भ्र पना  नाम  लिखवा  देते  हूं  ।  ऐसे

 लोगों  की  संख्या  बहुत  काफी  है  इसे  रोका  जाना  क्योंकि  इस  के  बिना  देश  में  लोकतंत्र  द

 खतरे मे  पड़  जायेगा  ।  इन  हालात  में  ही  चुनाव
 आयोग

 ने  पत्रਂ  का  सुझाव दिया  है
 ।  निस्सन्देह

 इस  में कई  एक  व्यवहारिक  कठिनाइयां  हें  लेकिन  इन्हें  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  व्यवस्था  कर  दी

 गई  है  कि  जब  भी  किसी  चीज  को  कार्यान्वित  करना  हो  तो  चुनाव  आयोग  को  ऐसा  करने  का  अ्रधिकार

 होगा  ।  में  कह  नहीं  सकता  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  १९५०  के  श्रीमंत

 की  व्यवस्था  करने  का  अधिकार  चुनाव  झ्रायोग  को  दिया  गया  है  अवा  नहीं  ।  इस  दिशा  में  सरक  द

 ह

 नियम  बनाने  के  लिये  १९४५०  के  अधिनियम  में  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  |

 uN tot  हज़ार नवीस :  इस  मामले  पर  ध्यानपूर्वक विचार  किया  गया  है  ;
 हम

 इस  को
 नियम

 द ्
 क  बलि  हीन  कि

 ०  सदन  की  अ्रनूमति  लेना  ही  ठीक  समझा  है  |

 tat  सणियंगाडन यदि  व्यवस्था है  तो  ठीक  BlTaRaHal Ay तो  इस  बात  की  है  कि

 मतदान  को  रोका  जाय  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  से  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  हो

 है  कि  इस  से  रोग  का  इलाज
 न  हो  परन्तु  कुछ  तो  सुधार  होगा  ही  ।  में  इस  उपबन्ध  का

 स्वागत  करता हूं  झ्रोर  मेरा  निवेदन  है  कि  इसे  छोड़ा  नहीं  जाना  चाहिये  |  चुनाव  rary  को  इस  दिशा

 में  काफी  अनुभव  है  वह  विधान  के  सुधार  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देने  का  पूर्ण  अधिकारी  है  ।  में  यह

 है  fa नहों  कह  सकता  कि  हमें उन  में  परिवहन  करने  का  भ्र धि कार  ही  नहीं  तू  मेरा  निवेदन

 विवि  यक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  करने  की  कोई  झ्रावश्यकता  प्रतीत  न  हीं  इसे  शीघ्र ही  पारित

 कर  के  कार्य  प्रारम्भ  कर  देना  चाहिये  ।  जेसी  कि  व्यवस्था  यदि  जनवरी  में  कार्य  आरम्भ
 हो  थि
 ह

 _

 ्

 ि

 te

 अंग्रेजी  में

 थि  थ
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 तो  बहुत से  कामों
 को

 करने  में  देरी  नहीं  होगी  |  में  पुनः  कहता हूं
 कि  विधेयक को  प्रवर  समिति  को

 सौंपने  की  कोई  झ्रावव्यकता  नहीं  कौर  विधेयक  को  जितनी  शी करता  से  पारित  किया  जाये  उतना
 ही

 wear है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  )  :  माननीय  सभापति  मैं  सब  पहले  ग्राहको
 को

 इसलिये

 धन्यवाद  देना  चाहता हूं
 कि  संशोधनों  की  सुची में  मेरा  सब

 से  पहले  नाम  होते  हुए  मत  हू  कि

 ग्रस्त  में  श्राप  ने  मूझे  बोलने  का  थोड़ा  सा  समय  प्रदान  करने  की  कृपा  की  है  ।

 थी  ब्रज  राज  सिह  )  wat
 तो  हम  मध्य  में

 ही
 हूं

 ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  खैर में  सदन  का  अधिक  समय  न  ले  कर  के  कुछ  खास  खास  बातों
 की

 शोर

 ही  ड्राप  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |

 हमारे  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  ने  प्रायः  सदन  की  सभी  दिशाओं  से  एक  ही  मारवात  उठने

 पर  भी  कि  इस  को
 एक  प्रवर  समिति

 के
 सुपुर्द  किया  तभी तक  इस  को  स्वीकार  नहीं

 किया
 है

 शौर  प्रभी  तक
 भी

 वहू
 एक

 कठोर  चट्टान
 की

 तरह  से  डटे  हुए  हैं
 ।

 सदन
 की

 यह
 सम्मिलित

 होते  हुए  भी  वह  भ्रपने  निश्चय  पर  दृढ़  हूं  ।  जब  तक  जितने  भी  सदस्यों  ने  यहां
 पर

 झपने  विचार  व्यक्त

 किये हूँ
 उन

 में  से  केवल  एक  सज्जन
 को

 छोड़  कर  जोकि  मुझ  से  पहले  भाषण दे  रहे
 सभी

 ने
 अपनी

 यह  सम्मति
 दी

 है
 कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्दे  किया  जाये

 ।

 म॑
 माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  से  बड़े  नगर  शब्दों  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 कि
 उन्हें  जॉं

 इस  सम्बन्ध में  जल्दी  मालूम  पड़ती  है  वह  यह  है  कि  वह  यह  चाहते  हैं  कि  ard
 के

 जनवरी  में

 रजिस्ट्रेशन  की  तारीख  निश्चित  कर  दी  जाय  ।  ate  कोई  कारण  इसਂ  के  समझ  में  नहीं

 प्राता  है
 ।

 कौर  जो  धारायें  हू  या  प्नौः  जो  विषय  हैं  जिन  के  बारे  में  कि  उन्हों  ने  संशोधित
 हैं

 वे  ऐसे  हैं  कि  उन  पर
 धप

 के  साथ  ate  शान्ति  के  साथ  विचार  किया  जा  सकता  केवल  यही

 ऐसा  विषय  है  जिस  के  सम्बन्ध  में  वह  जल्दी  चाहते  और  हमारे  चुनाव  ार्योग  ने
 भी  इंस

 सम्बन्ध  में  सिफ  रिदा
 की  थी  |  में  भी  इसी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  करना  चाहता  हूं

 |

 जैसाकि  में  ने  अपने  संशोधन  नम्बर  २  के  द्वारा  भी  सूचना  दी  है  कि  जब  इस  का  संशोधन

 करना  ही  है
 तो

 जनवरी  के  बदले  एक  नवम्बर  की  इस  में  तारीख रखी  जाय  |  अब  में  एक  नवम्बरं:की

 तारीख  इसलिये  सुझाना  चाहता  हूं  कि  सभापति  महोदय  को  कौर  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  को

 भी  ज्ञात  होगा  कि  जाड़ों  के  महीनों  में  ऊंचे  पहाड़ों  से  बहत  सें  लोग  मैदानों  में  तो  रोज़गार  के  लिय

 या  कुछ  दूसरे  श्रावंइ्यक  कार्यों  के  लिये  उत्तर  भराते  है  ।  में  amas  हीं  जिले  का  उदाहरण  के  सामन

 रखना  चाहता  हूं  ।  मेरे  जिले  में  जो
 का  सीमावर्ती  इलाका  है  वहां  के  लोग

 महीनें नीचे  निवास

 करते  हें
 alt

 पिछले
 जो  दो

 चुनाव  हुए  थे  उन  में  यह  बडी  जटिलਂ  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  थी

 कि  उन  को  मतदान
 में  हिस्सा  लेने  की  कसे  सुविधा  प्रदान  की  जाय  ब  इस  समस्या  को  हल  करने

 के

 लिये  अ्रलग  से  पिलिन  स्टेशन्ज  बनायें  गये
 थे

 कौर  तब  जा  कर  के  उन  से  मतदान  कराया  जा  सका  था
 |

 इसलिये
 मेरा

 तो
 यह  सुझाव  है  कि  बनिस्बत  जनवरी  की  जो  तारीख  wa  गई  में  महसूस  करता

 हूं  कि  उस
 को  न  रख  कर  के  एक  नवम्बर  की  तारीख  रखी  जाये  ।

 में  यह  क्यों  चाहता  हुं  इस  का
 एक

 ौर  भी  कारण
 है

 ।
 मैं  महसूस  करता हुं  कि  ard  के  महीने  में  हमारे  जो  सरकारी  कर्मचारी होते  हैं

 उन
 के

 ऊपरे
 कार्य  का  बड़ा  बोझा  रहता  है

 |
 उस  समय  वित्तीय  वर्ष

 की
 समाप्ति  के  दिन  नजदीक

 रहते हे  प्रौढ़  उन  को  काम  बड़ी  तत्परता से  करना  पड़ता  है  ।  साथ  ही  साथ  काम  का  जो  बोझा  है  वह

 उन  के
 कंधों  पर

 जनवरी
 से  ही  पड़ना  प्रारम्भ  हो  जाता  है  we  तभी  से  बढ़ने  लगता  है  झगर  एक
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 नवम्बर
 की  तारीख

 स्वीकार  की  जाती  है  तब  तो  इस  सं  नो  AM  | निक ह  onl  aaa  को  जल्दी  स्वीकार  करने
 की  ग्रा वश्य कता  ही  नहीं  रह  जाती  ।

 दुगरी  बात
 जो

 पं
 कहना  चाहता हूं  वह  यह  है  कि  प्रभी  तक  चढ़ाव  त्रिपाठी  इलेक्शन  कमीशन

 ने  जो  फरवरी  Rex  में  ग्राम  चुनाव  हुए  उत  की  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  है जहां  तक  मेरो

 कारी  है
 सदन

 के  सामने  वह  रिपोर्ट  at  तक  नहीं  ATE  ।  दो  वर्ष  पुरे  होने  को  राय  इ भौर कई बार इस कई  बार  इस

 संदन  में  प्रबल  पूछे  गये  हैं  जिन  के  उत्तर  में  सरकार  की  जोर  से  यह  कहा  TH  है
 कि

 रिपोर्ट  तैयार हो
 रही

 है
 ।  माननीय  मंत्री  महोदय  की  sire  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  चुनाव  आयोग  की  रोक  से

 बहुत
 से  सुझाव  मिले  हे  जिन  के  आघार  पर  यह  सं  rare  यहां  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  पता  न

 वे  कौन  से  ऐसे  गोपनीय  सुझाव  कान्फिडेंशल  सुझाव  जिन
 को

 कि  इस  सदन  के  सामने  नहीं  लाया
 ना

 सकता  है
 ।

 इसलिये  में  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  जब
 तक

 चुनाव  आयोग
 की  रिपोर्ट इस

 सदन
 के  सामने  शर  देश  के  सामने  नहीं  a  जाती  तब  तक  इस  समस्या पर  विचार  स्थगित  किया

 जाना  चाहिये  ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  में  यह  भी  कहता  चाहता हूं  कि  एक  अ्रधिनियम  १९४५०  का  है  जोर एक

 मनू
 Exe

 का  है  पौर  इस  विधेयक  के  द्वारा  हम  उन  में  aaa  करने  जा  रहे  हें  ।  इतना  होने

 पर  भी
 ये  दोनों  विधेयक  अलग  अलग  रह  जाते  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  art  कि  इन  दोनों  af  नियमों

 को  मिला  कर  एक  ही  क्यों  नहीं  बना  दिया  जाता  |  नगर  इन  दोनों  को  सिला  कर  एक  ही  अधिनियम
 बना  दिया  जाये  तो  में

 समझता हं  कि  भ्रासानी  हो  सकती  सरलता  डो  सकती  है  |

 हमारे  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  प्रारम्भ  में  यह  कहा  है  कि  इस  विधेयक  में  कोई  भी  ऐसा  सुझाव

 नहीं  है  जोकि  विवादास्पद  कंट्रोवशंल हो
 |

 लेकिन  घारा  २१,  २२  भर  २७  के  द्वारा जो  मूल  28x42

 का
 अधिनियम  है  उसकी  धारा  vy  को  हम  संशोधन  करने  जा  रहे  हें  ।  ये  धारायें नाम  वापिस

 लेने  की  तिथि  से
 संबंध  रखती  हैं  ।  श्र  भी  तक  यह  सुविधा दी  गई  थी  कि  नाम  वापिस  लेने

 की  अन्तिम

 तिथि  के  दस  दिन  तक  नाम  वापिस  लिये  जा  सकेंगे  हालांकि  जमानत जब्त  हो  जायेगी  पर  अब
 अवस्था

 समाप्त
 की

 जा  रही है
 ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसमें  जो  सुधार  किया  जा  रहा  वह  मेरी

 समझ  में  नहीं  प्राता  है
 ।

 यह  कहा  जा  सकता  MI  कहा  भी  जायेंगी  कि  इसमें  बहुत  से
 लोग

 रुपया

 उम्मीदवारों को  बिठा  देते  हैं
 ।  कुछ  मामलों

 में  ऐसा  हुमा  इसे  में  स्वीकार  करता  हूं  लेकिन हैत  बात  की  क्या  गारंटी
 है

 कि  जो  लोग  निश्चित  समय  के  अन्दर  नाम  वापिस  लेते  हैं  वे  रुपये  के  द्वारा
 यार  किसी  व्यक्तिगत  प्रभाव  के  द्वारा  समझाने  बुझाने  के  द्वारा  वापिस  नहीं  लेते  जहां  तक
 प्रभाव  का  प्रश्न

 है  या  भ्रष्टाचार  का  प्रदान  है  या  धन  दे  करके  या  किसी  कौर  तरह  से  फुसला  करके
 बिठा

 देने  का  प्र
 रन  है  यह  हमेशा  रहेगा  ।

 आ्राक्षेप

 कभी  मेरे  एक  मित्र  जो  कि  भाषण  कर  रहे  थे  उन्होंने  हमारे  संबंध  में  बोलते  हुए  हम  पर  कुछ
 कपा  में  सभापति  महोदय  का  अ्रनुगहोत  हूं  कि  उन्होंने  उन  सदस्य  महोदय  को  टोक  दिया

 इस
 तरह  fi फेस ी

 पर  भी  प्रक्षेप  करना  ठीक  नहीं  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि  खास  तौर  पर  उस  पार्टी
 के

 जाये  |
 हाथ  में  शासन  की  बागडोर  उसके  ऊपर  इस  तरह  का  गम्भीर  लांछन  न  लगाया

 फेन  में  चाहता हूं
 कि

 गम्भी  रता पुर्वक  इस  प्रदान  पर  विचार
 करने  की  आवश्यकता  हो

 गई
 है

 या  नहों  ॥
 हूं  कि  सभी

 कया
 हमें  अपने  चुनाव  के  तरीके  में  आमूलचूल  परिवहन  करने  चाहियें  या  नहीं  ?  में  चाहता

 पारियों  के  stare  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  ।  पिछली  दो  जर्नी  परीक्षाओं  से
 हम  निकल

 नक्षत्रों  को
 चुके  है

 ।  जो  लोग  सही  सलामत  यहां  पर  हराकर  इस  सदन  की  सदस्यता  कर
 रहे  हैं  वें  अपन

 पन्यवाद दे रहे  होंगे  लेकिन  जो बेचारे उस  प्रश्न  परीक्षा में  सफल हु  हैं  उनका  भी  कुछ
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 अनुभव है  गोर  उनका  अतएव  मे
 waaay, चनरा  o हूं  किवह हम  से  भी  ज्यादा कटु

 इस  बात
 की

 साक्षी

 में  समझता  इं  कि  सभी  दल  देंगे  ।

 इस  वास्ते  गम्भी  रता  से  सोचने  की  जरूरत  है  कि  हमारी  जो  चुनाव  की  प्रणाली है  इसी  कुछ

 बुनियादी  अन्तर  करने  की  कपा  झ्रावश्यकता
 नहीं

 है
 ?  सभी  दलों  की  कौर  ah दल  की

 mit  से  भी  ऐसे  उम्मीदवार  खड़े  किये  जाते हैं
 जिन  की  योग्यता  की  उतनी  कसौटी

 नहीं  होती  या  उनके  सार्वजनिक  जीवन  का  रिको  उतना  नहीं  देखा  जाता  जितना
 कि

 यह देखा

 जाता है  कि  ara  वे  जीत  सकेंगे या  नहीं  |  उनका  जीत  सकना ही  उनकी  योग्यता  है
 ।  इसी  को  सब  सें

 बड़ी  कमेटी  माना  जाता  है  ।  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  केवल  कांग्रेस दल  के  ही  नहीं  बल्कि

 जितने  भी  कौर दल  जो  हमारे  कांग्रेस दल  की  चूंकि  उसके  हाथ  में  शासन  की  बागडोर
 समय

 अअ्रतमप  ग्रा लोच ना  भी  करते  रहते  ऐसे  ऐसे  उम्मीदवार  खड़े  किये  जाते  हैं  जो  जातीयता  के  नाम

 भाई  बिरादरी के  नाम  पर  या  रुपये  के  बल  पर  चुनाव  जीतने में  सफल  हों  ।  इस  वास्ते बड़ी

 गम्भीरता से  इस  fara  पर  सो  वा  जाना  चाहिये  ate इस  चीज  को  दूर  किया  जाना  चाहिये
 ।

 जब

 हम  इस  पर पुरे  तौर से  विचार  कर  रहे  हैं  तो  हमें  देखना  चाहिये  कि  हम  कोई  ऐसा  परिवर्तन
 भी

 कर

 सकते हैं  जिसके  द्वारा इस  तरह  की  भ्रष्टाचार  की  घटनायें जो  अप  दिन  होती  रहती  न्यूनतम

 हो  जायें  ।  मुझे  तो  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  नगर  ऐसा  करने  के  लिपे  संविधान में  भी  संशोधन  करने

 की  झ्रावव्यकता  हो  तो  वह  भी  किया  जाना  चाहिये  ak  सभी  दलों  को  मिल  कर  के  उस  संशोधन

 को  यहां  लाना  चाहिये  ।  इस  संबंध  में  मेरा  पाल  है  कि  केवल  पार्टियों के  घिर  पर  सारे  देश
 म

 चुनाव  हों  a  पार्टियों  को  अलग  अलग  से  जितने  भी  मत  अप  परिणामों  के  हिसाब से  उनमे

 उनको  भ्र विकार  दिया  जाये  वे  दल  ही  प्रतिनिधियों  को  वेम्बली  की  सीटों  के  लिये  या  संसद

 के  लिये  अपन  arent  नामजद  कर  दे  ।  यदि ऐसा  कियां  गया  तो  चुनाव  का  जी  खर्चा  है  वह  भी  बहुत

 कम हो  भ्र ौर  नाममात्र को  रह  जायेगा  |
 दुसरे

 जो  इस
 समय  व्यक्तिगत  प्रतिस्पर्धा  चलत  है

 एक  दूसरे पर  कीचड़  उछालने का  बाजार  गरम  रहता  चुनाव के  दौरान  में  जी  पतरे  व्यय  होते

 जो  गन्दगी  फैलाई  जाती  है  ये  सब  चीजें  प्रायः  समाप्त  हो  जायेंगी  |  चंकी  यह  बड़ा  लंम्बा  विषय

 लिये  में  अधिक  नहीं  जाना  चाहता  |  इसका  मेंने  इस  वास्ते  उल्लेख  किया है  कि  यह  भी  एक  विचा

 घारा  हमारे  देश  के  भ्रमर प्रा  सकती  है  कौर इस  पर  गवर्नमेंट  को  ate  सभी  दलों को  बड़ी

 गम्भीरता से  सोचने  की  झ्रावस्यकता है  ।

 अन्त
 सदन

 का  पौर
 थिक  समय

 न
 लेते  अ  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  से झन रोव

 करना  चाहता हूं  कि  जो  चारों  कोनों  से  आ्रावाज उठ  रही है  कि  इस  बिल  को  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द

 कर  दिया  इस  पर  वह  वि  चार  करें  कौर  थोड़ा  सा  ौर  समय  इसਂ  सदन  को  कौर  देश  के  निवासियों

 को  दें  ताकि  इस  पर  अर
 विचार

 कर  इसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  में  प्रायः  करता  हूं  कि

 जब  तक  शरर  सदस्यों  के  भाषण  समाप्त
 होंगे  तब

 तक
 हमारे  विधि

 मंत्री  महोदय  का

 दृष्टिकोण  भी  बदल  चुका  होगा  ।

 ato  रणवीर  fag  :
 समायतिं  जहां  तक  इस  बिल  को  प्रवर  समिति  के

 सुपुर्दे  करने  का  ताल लुक  में  कोई  मजबूत  विचार  नहीं  रखता  |  इसको
 उसके  सुपुर्द  किया  जाये

 या  न
 किया  इसमें  मुझे  कोई  बहुत  बड़ी  atta  नहीं  कारण  यह  है  कि  मेंने  देखा  है  कि  इस

 बिल
 के

 प्रकार  ३७  धारायें  ३७  क्लोजिंग  जिनमें  से
 मुश्किल से  पांच  छः

 धारायें  ही  ऐसी हैं
 जिन

 के  ऊंपर कुछ  दोस्तों  को  है  ।



 १०  g€uc  लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  YoH? १

 अभी  श्री  भक्त  दर्शन  ने  एक  नई  झ्रापत्ति  बताई  लेकिन  मेरे  ख्याल में  इस  संदन
 के  भ्रमर

 बहुत  सारे  माननीय  मित्र  इस  बात  में  सहमत  हें  कि  चुनाव  से  दस  दिन  पहले  तक  जो  नाम  वापिस

 लेने का  सिलसिला  यह  कोई  बहुत  wear  तरीका  नहीं है  क्योंकि  उम्मीदवार  आमतौर  से  चाह

 उसमें  करप्ट  खराबी  हो  या  न  बजाय  इसके  कि  मतदाताओं  के  पास  में  चक्कर

 लगाते  रहते  हं  शर  उस  उम्मीदार  प्रौढ़  च  नाव  लड़ने  वाले  को  यह  भी  पता  नहीं  होता कि  किस  के

 खिलाफ  मुझे  लड़ना  है  कौर  किस  ने  बैठना  है  प्रौर  न  ही  मतदाताओं  को  पता  होता  है  ।  मुझे  ताज्जुब

 है  कि
 श्री  भक्त  दर्शन

 जो  कि  एक  पहाड़ी  इलाके से  कराते  हैं  जहां  पर
 कि  मतदाताओं  के  पास

 दस  दिन

 से  यह  खबर भी  नहीं  पहुंच  सकती  कि  कौन  कौन  उम्मीदवार  वे  इस  बात  के  क्यों  हक  कमी

 इसलिये में  समझता  हूं  कि  इसमें तो  कोई  बहुत  ज्यादा  तीन  राये  नहीं  हो  सकतीं  अलबत्ता  बाक़ी

 तीन  बातें  हें  जिन  पर  कि  एक  राय  नहीं  है  ।  जरगर  मंत्री  महोदय  यह  चाहते  हों  कि  यह  बिल  प्रवर

 समिति  के  पास
 न

 जाय  तो  में  कहूंगा  कि  उन  पांच को  छोड़  कर  बाकी  को  पास  कर  दीजिये
 ।

 ३७  बिल्स की  कॉलेजों  में  ५,  ७  को  छोड़  दीजिये  बाकी  ३०  के  करीब  तो  आपके  आसानी  से  पास

 ही  हो  जायेंगे  ।

 जो  विवादास्पद हैं  उन  पर  पुर्निवचार करने  के  लिये  जेसा  कि  सुझाव  दिया गया  सदा  के

 माननीय  सदस्यों  की  एक  एनफार्मेल  कमेटी  बेठ  जाय  भ्र ौर वह  तीन या  चार  दिन  के  भीतर

 रोजाना  भ्रच्छी  तरह  से  सोच  विचार  करके  उन  पर  फैसला  कर  ले  ।  में  तमाम  विधेयक  को  प्रवर

 समिति के  सुपुर्द  करने  के  लिये  बहुत  मजबूत  विचार  नहीं  रखता  क्योंकि  हमने  अनुभव  किया  कि

 दूसरे  बिल के  सिलसिले में  किया  पिछले कई  महीनों  मे ंजो  १३००  कमेटियां  देखीं  गई  ,  उन  कमेटियों

 म  कुछ को  जोड़ा  कुछ  को  छोड़ा  गया  लेकिन  जो  कमेटियों  की  इस  सदन  के  wear  रिपोर्ट

 उनकी  बिना  पर  में  कह  सकता हूं  कि  चन्द  दोस्तों  को  छोड़  कर  कोई  बहुत  सारे  माननीय
 मित्र

 एक  मत  के  कमेटी  में  हो  सके  मेंने  नहीं  देखा  ।  किसी  न  किसी  कमेटी को  किसी न  किसी  कमेटी

 पर  भ्रांति  थी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  कि  माननीय  मंत्री  उस  रास्ते  पर  क्यों  चलना  चाहते  हैं
 ?

 व  एक  अजीब  रास्ते  पर  चलना  चाहते  हें  ।  एक  तरफ तो  जो  सरकारी  कारखाने  उनमें  माननीय

 सदस्यों
 के  मेम्बर  होने के  ऊपर  एक  जगह  पाबन्दी  लगाई  है  श्र  उनको  गैर-कानूनी करार  दिया

 है  भ्र  यह  प्रोवाइड  किया है  कि  वे  मेम्बर रह  नहीं  सकते  वह  उन  कारखानों की

 प्रबन्ध
 कमेटियों  के  मेम्बर  हों  कौर  दूसरी  तरफ  यहां  पर  इस  क्लास में  इसको  ढीला किया  जा  रहा

 है
 ।

 इसके  अ्रलावा हम  जो  इसਂ  देश  में  एक  समाजवादी  ढंग  का  सामाजिक  ढांचा  बनाना  चाहते  हैं
 तो

 उस  हालत में  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  ऊपर  जो  पहले  पाबन्दी  नहीं  उसको  जो  हम

 जोड़ने  जा  रहे  वह  कहां  तक  उसके  साथ  मेल  खाती  है  ।  इन  तीन  चीजों  को  भ्रमर  इकट्ठा
 मिला

 कर
 देखा  जाय

 तो  प्राइवेट  सैक्टर  का  कुछ  दबाव  मालूम  देता  मेरी  समझ  में  यह  सही  नहीं  है
 ।

 जब  हम  इस  देश  के  year  समाजवादी  ढंग  का  सामाजिक  ढांचा  स्थापित करने  के  लिये

 प्रयत्नशील
 तो

 हमें  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  का  पबलिक  सैक्टर  के  भ्रन्दर  जितने  कारखाने

 उनका
 कामकाज  सुचारु रूप  से  चलाने  के  लिये  मेम्बरों  का  सहयोग  हमें  लेना  है

 ।
 उसके  साथ  ही

 साथ
 जो  प्राइवेट  सेक्टर  हें  उसे  हमें  कोई  बन्द  तो  नहीं  करना  है  लेकिन  साथ  ही  उसे  कोई  बढ़ावा

 नहीं  देना  है
 ।

 अब  भ्रमर  इस  बिल  की  धाराओं  को  हम  ज्यों  का  त्यों  स्वीकार  कर  लें
 तो

 में  समझता  हूं
 कि

 ag
 एक

 तरह  का  उनको बढ़ावा ही  देना  होगा  मेरा तो  इस  संबंध  में  कहना  है  कि  एक्सपोर्ट

 इम्पोर्ट
 के  लाइसेंस  दिल्ली  पर

 ही
 नहीं  बल्कि

 जो  भी
 किसी  किस्म  का

 लाइसेंस  रखते
 हैं

 अथवा

 जो  कारखाने  चलाने
 का  लाइसेंस रखते  उन  पर  सरकार  को  पाबन्दी  लगानी  चाहिये  क्योंकि  राज

 जो  कंट्रोल  इकोनामी है  उसका  उनको  किसी न  किसी  ढंग  से  सरकार  से  फायदा  होता  है
 ।  इसलिये

 में  चाहता हूं  कि  जिसके पास  इम्पोर्ट  लाइसेंस  एक्सपोर्ट  लाइसेंस हो  प्रथम  कारखाना चलाने  का



 ry
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 लाख  फैंस  उनके ऊपर  भी  पाबन्दी लगे  प्रो  उनसे  संबंधित  व्यक्ति  सदन  के  मेम्बर न
 बत  सक

 ताकि इस  देश के  अन्दर  प्राइवेट  सेक्टर जो  काफी  मजबूत  उस  का  प्रसर  इस  सदन  के  ऊपर  न  रहे

 आर  सदन  के  सदस्य
 बिलकुल

 एक  इमपाशिएल वे  में  सोच  विचार  करके  देश  के  लिये  नीति  निर्धारित

 कर  सके ं।

 इसके  अलावा  जहां  तक  रेजीडेंस  की  जो  क्वालिफिकेशन  की  गई  हमने  उसको  वसा

 ही  मंजूर  किया  तो  हम —  के  हाथों  में  खलेंगे  ।  इस  सिलसिले में  मूझे  पंजाब  का  एक  वाक़या

 याद जाता है
 ।  सर

 सिकन्दर  हयात
 जो  ज्वांएट  चीफ़  मिनिस्टर  बनें  उनका

 नाम  इलेक्टोरल

 लिस्ट में  दर्ज  नहीं  था  क्योंकि  पटवारी  उनसे  नाराज़  था  ।  इसी
 तरह  से  डा०

 काटजू  का  नाम  भी

 लिस्ट  में  दर्ज  नहीं  था  ।  बात  साफ  है  ।  ग्रापके  सदन  की  यहां  बैठकें  होती  हैं  ।  हम  लोगों  के  नाम  यहां

 मकान  एलोटेड है  ।  आठ  महीने  हमको  यहां  रहना  है  तो  मुझे  मालूम  नहीं
 कि  यह

 yoo  oe  मैम्बर्स  को  कोई  मतदाता  उनके  हलकों  में  बनायेगा  या  नहीं  बनायेगा ।  म॑  मानता  हू

 कि  शायद  दिल्‍ली का  एक  मतदाता  होने  के  नाते  भी  मुझे  रोहतक  में  खड़ा  होनें  का  मौका  मिले  लेकिन

 सवाल साफ  है  कि  जब  हमने  हलका बन्दी की  है  तो  हर  हलके  वाले  के  दिल  में  यह  खयाल  होता  है
 कि

 मुझे  उसी  प्राइम  को  झपना  नुमाइन्दा  बना  कर  भेजना है  जो  उस  हलके  का  रहने  वाला  हो  |

 प्रेस  का  भाई  मरार  पंजाब  प्राय  प्रौर पं जाब  का  भाई  नगर  असाम  जाय  तो  यह  कुदरती
 बात

 है

 कि  हम  लोगों  के  जो  दुःख  उनको  इस  सदन  के  समने  नहीं  रख  सकेंगे

 पंडित  gto  ato  तिवारी  )  :  बिहार में  तो  बाहर  से  प्रासाद  प्रौढ़  बम्बई  से
 जाकर

 लोग  मेम्बर होते  है  ।

 ato  रणवीर  बिहार  के  लिये
 तो  ठीक  हो  सकता  है  क्योंकि  बिहार  के  ही  हमारे  राष्ट्रपति

 हैं  भ्र ौर  वहां  का  कोई
 सदन  का  मेम्बर  रहे  अ्रथवा  उससे.कोई  खास  फ़क  नहीं  पड़ता है  लेकिन

 पंजाब  का  हरियाना  का  गरीब  हिन्दी  कि  राज  कोई
 सुनवाई

 नहीं  नगर

 किसमती
 से  वहां  कोई  बिहार  का  श्रा  गया

 तो
 उस  हालत  में  हम  कया  करेंगे  ।  मुझे  तो  अ्रपने  पंजाब  से

 ताल्लुक  बिहार
 मुझे  कोई  झगड़ा  नहीं  हूँ

 ।  तो  में  कह  रहा  था  कि  यह  जो  श्राप

 पा बन्दों  लगाना  चाहते  यह  कोई  सही  पाबन्दी  नहीं है

 श्रापने  इसमें  यह  प्राविजन  ठीक  ही  रक्खा  है  कि  वह  अफ़्सर  wae  कोई  गलती  करेगा  तो

 उसको  सजा  हो  सकती  है  ग्रोवर  जुर्माना  हो  सकता  है  ।  आखिर  यह  चीज  जायगी  उस  अफसर  के

 पास  ait  वह  कह  देगा  कि  गलती  रह  गई  wi  उस  गलती  को  क्लासिकल  मिस्टेक  मान  कर  उस

 अफसर  को
 छोड़  दिया  जायगा

 |
 मुकदमा  एलेक्दान  कमिशन  की मर्जी  के  बगैर  नहीं  चल  सकता  प्रौढ़

 उस
 बेचारे

 गरीब
 प्रादमी

 का
 जो  कि  चुनाव  में  खड़ा  होना  चाहता  उसका  हक  मारा  जायगा  और

 जो  हक  खड़े  होने  का  उसे  संविधान
 ने  प्रदान  किया  है  उसके  उस  हक  को  एक  पटवारी  छीन  सकेगा

 था  अन्य  छोटे  अफ़सर  भले  ही  वह  मजिस्ट्रेट  भी  क्यों  न  नायब  तहसीलदार  ही  क्यों  न  वे

 उसको  उस  हक  से  महरूम  कर  सकेंगे  रोक  इस  वास्ते  यह  कोई  अच्छी  काननी  व्यवस्था  नहीं  की  जा

 रही  है
 ।

 सरकार  के  कुछ  झ्रादमियों  का  जो  कि  पावर  में  उनकी  max  बदल  जाय  तो  वे

 यह  कर  सकते  हूँ  कि  उनको  वोटर  न  बनने  दिया  जाय  उस  हालत  में  फिर  कौन  एलेक्दान  कमिशन

 के
 पास  जायेगा  ।  तो  यह  उनके  दिल  में  एक  खुदा  हो  सकता  है  प्रौर  हमारे  कुछ  विरोधी  पक्ष  के  लोग

 इस
 बात  के  नाम  पर  एलेक्शन लड़  सकते  हैं  कि  हम कांग्रेस वाले  लोग  एलेक्शन के  कानन  को  इतना



 2oXZ १०  mee C  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 सख्त  करते  जा  रहे  ऐ  कि
 दूसरी  पार्टीज़  के

 लोग
 चुनाव  में  ग्रा  ही  न

 सकें
 उनको

 चुनाव  लड़ने  का

 मौका  ही न  मिल  यह  एक  हमारी  सरकार के  खिलाफ  हमारे  विरोधी  लोग  इलजाम
 लगा

 भ्राइडेंटिटी  ्
 की  बात

 तो  में  समझ  सकता  हूं  हालांकि  फोटो  वाली  बात  मेरी
 समझ

 में  नहीं  प्राय  ।  sore  हम  चाहते  हैं  कि  इलेक्शन  एक  या  दो  दिन  में  खत्म  हो  जाये  तो  उसके  लिये  यह

 जरूरी
 है  कि  सरकारी  तौर  पर  आइडेंटिटी कार्ड  देने  का  इन्तिज़ाम  किया  जाये

 |
 में  यह  नहीं  मानता

 क्रि  इससे  कोई  ऐसा  फर्क  पड़ेगा  कि  वोटर  एक  से  ज्यादा  जगह  जाकर  दे  सकेगा  अबवा  नहीं  |

 जब  एक  दो  दिन  में  ही  इलेक्शन  खत्म  होने  वाले  हैं  तो  इस  बात
 का

 ज्यादा  इमकान  नहीं  है  ।  में  आपको

 एक  मिसाल दूं
 |

 कभी  हमारे  यहां  गुड़गांव में  चुनाव  हुआ  |  वह  चुनाव दो  दिन  में
 खत्म  होने  था

 |

 एक  एक  दिन  के  लिये  दो  दो  सौ  तीन  तीन  सौ  पोलिंग  age  का  इन्तिज़ाम  करना  पड़ा  |  कांग्रेस  पार्टी

 खासी  बड़ी  पार्टी
 है

 जिसकी  कि  पंजाब  में  हुकूमत  लेकिन  कांग्रेस  पार्टी  भी  इतने  ज्यादा  पोलिंग

 बूथों  पर  परची  काटने  का  इन्तिज़ाम  नहीं कर  सकी  ।  भ्र  मेरे  सामने  यह  वाकया  भराया  कि  कुछ

 हरिजन  वोटर  प्राय
 ।

 पर  वहां  कांग्रेस  की  तरफ  से  परची  काटने का  इन्तिज़ाम  नहीं
 था  ।

 वहां
 पर

 दूसरी  पार्टी  वालों  का  इन्तिज़ाम  था  ।  उन्होंने  उन  वोटरों  से  कहा  कि  नगर  तुम  ईमान  धरम  से  यह

 कहो  कि
 हम  कांग्रेस  के  खिलाफ  वोट  देंगे  तो  हम  तुम  को  परची दे  ते  हें  ।  जब  में  उस  गांद  में

 गया

 तो  उन्होंने  मुझे यह  बात  बतलायी  कि  ae  इलेक्शन  का  यह  नया  तरा  निकला है  कि  हम  #  परची

 देने  पहले वोट  का  वायदा  लिया  जाता  है  ।  पहले  तो  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  arte  श्र

 मेंने
 कहा  कि  यह  नहीं  हो  सकता  लेकिन  बाद  में  मेरी  समझ  में  यह  बात  गयी  ।  मुझे  बाद  को  पता

 लगा
 कि

 वहां  पर  कांग्रेस  का  कैम्प  ही  नहीं  था  श्र  दूसरी  पार्टी का  कैम्प  था  ।  खेर  मुझे  उनसे  इसके

 लियें  कोई  गिला  नहीं  है  ।

 ara  जो
 हम  कानून  बना  रह ेहूं  उसके  अन्दर  पार्टी  का  नुमाइन्दा  होना  जरूरी  नहीं है  ।  जिस

 आदमी  की  कोई  भी पार्टी नहीं  है  उसको  भी  हम  इलेक् दान  लड़ने  का  मौका  देना  चाहते  हैं  ।  तो  हमें

 ऐसे  हालात  पैदा  करने  चाहिये  कि  वहू  भी  मुकाबला  कर  सके  शौर  कोई  डिस्क्रिमिनेशन  या  डिस्क्वाली -

 फीकेशन की  वजह  से
 उसको  नुक़सान  न

 हो
 ।

 तो
 में  आइडेंटिटी  काड  को  तो  जरूरी  समझता हूं

 क्योंकि

 हमारा बड़ा  देश  है  ।  लेकिन  नगर  यह  चीज  सिर्फ  शहरों  के  ही  लिये  है  तो  गलत है  ।  दायरों में  तो  लोग

 कुछ  जानते भी  हैं  ।  दिक्कत  तो  गांवों  में  होती है  जहां  पटवारी  परची  नहीं  देता  ।  जहां  तक

 Steet  कार्ड का  ताल्लुक  है  यह  बहुत  जरूरी  है  ।  लेकिन  वह  सारे  देश  के  लिये  जरूरी  है
 ।

 यह  fas
 शहरों  का  सवाल  नहीं है  ।

 दूसरी  बात  जो  मेंने  पहले  कही  वह  यह  है  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटी  के  साथ  जो  होता

 है
 वह

 डिस्क्वालीफिकेशन  नहीं  होना  चाहि  ।

 श्री  हेम  राज  )  :
 सभापति  महोदय

 सभापति  महोदय  o  माननीय
 सदस्य  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 इसके  लोक-सभा  ११  १९४५८  क  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 नयनन
 हुई  ।

 गाय

 मूल  ail
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 लेखे

 तथा  लेखा-परीक्षक के  प्रतिवेदन  सहित
 संचालकों  का

 वदन



 Roo  संक्ष

 विषय

 सभा  पटल  पर  रखें  गय  क्रमशः
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 जनरल
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 प्रदेश  स्त्रियों  तथा  लड़कियों  का  अनैतिक  पण्य  दमन  नियम
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 न
 दिल्‍ली  गजट  अधिसूचना संख्या  एफ०  22 (  होम
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 विधेयक  पारित  च  २०  ८-३०

 हिमाचल  प्रदेश  विधान  संभा  तथा  कार्यवाही )  मान्यीकंरण

 १९५८  ३  १९५८  को  प्रस्तुत  किये  विचार करने
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 प्रस्ताव  पर  चर्चा
 समाप्त

 ।
 प्रस्ताव  झा

 प्रौढ़  खंडवार

 चर्चा  के  बाद  विधेयक  गया ॥
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 विषय  पृष्ठ

 विधेयक  विचाराधीन  QoZzo—-¥F

 विधि  उपमंत्री  द्वारा  ar  गा

 2eyus  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  चर्चा

 समाप्त नहीं  हुई  ।

 ११  Pays  के  लिये  कार्यावलि

 लोक
 प्रतिनिधित्व

 )  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर
 श्र

 विधेयक  को  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  करने तथा  प्रवर  समिति

 के  सुपुर्दे करने  संबंधी  संशोधनों  पर  आगे  संसद  सदस्यों  के  वेतन

 तथा  भत्त  विधेयक पर  विचार  कौर  उसका  पारित  करना  ;

 रेलवे  की  PEXK-¥G  और  PEXR—UY  के
 लिये  अतिरिक्त  अनुदानों  की

 मांगों पर  भी  चर्चा  ।


